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 अल्प  सूचना  प्रदान  संख्या
 ४  ée  न

 seat  के  लिखित
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 ४

 वर्ष  १९५७  अश्द  के  लियें  xq ह
 नागी

 र०३े४

 सभा का  बाघ

 नों

 की  ध्रनुवुरक  st  ै  रे  मं  वि  Q03v
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 २०१४

 क्  भूगतान  fran

 विचार के  लिय  प्रस्ताव  २०५५-५६

 ह  पारिश्रमिक  विभेयक--पुर:स्थ।
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 VOLE

 aie
 तथा  सिंगार  श्रम  faqaa—

 ि
 विचार  के  लिये  प्रस्ताव  २०५६-६३

 ane  विवाह  रोक

 विचार  करने  के  लिए  प्रस्ताव  २०६३-७१

 राष्ट्रीय  उत्सवों  तथा  त्यौहारों  कौ

 विचार  करने  के  लिए  प्रीत  VOW L193

 दाक
 टे  की

 पर  yimye
 Yow  ३-७७

 दैनिक  संक्षेपता

 नोट--मौखिक  उत्तर  वाले  प्रशन  में  किसी  नाम  पर  अंकित  यह  चिल्ल  इस  बात  का  द्योतक  है  कि

 प्रदन को सभा को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।



 तोक-सभा  वाद-विवाद

 लोक-सभा

 ६  १९५७

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  |

 [srexar  महोदय  पीठासीन

 प्रदान  के  मौखिक  उत्तर

 खाद्यान्नों  वसूली

 -  श्री  राधा  रमण

 | !  श्री  श्रीनारायण दास  : Foxe.
 ही

 जि  श्री  दौ०  चं०  शर्मा  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  खाद्यान्नों  की  वसूली के
 संबंध

 में  कोई  निर्णय  कर  लिया

 यदि  तो  ऐसा  निर्णय  किस  प्रकार का

 क्या  कोई  योजना  तैयार की  गई

 यदि  तो  ऐसी  योजना की  मुख्य  विशेषतायें क्या

 tara  तथा  कृषि  उपमंत्री  म०  :  से  इस  समय  चावल  की

 वसूली  पंजाब  उड़ीसा  में  को  जा  रही  है  ।  राय  में  उसकी  वसूली  फोन  डेल्टा

 जिलों में  प्रचलित  ग्र धिक तम  तनिथंत्रण  मूल्यों  पर  की  जा  रही  झ्रांशिक  रूप में

 द्वारा  ate  भ्रांति  रूप  में  ऐच्छिक  खरीद के  आघार  पर  पंजाब दौर  उड़ीसा  में  खरोदें उन

 लोगों
 से  निर्धारित

 वसूली  मूल्यों  पर
 की

 जा  रही  हैं  जो
 इन  मूल्यों  पर

 विक्रय
 करने  को  तैयार  होते

 किसी  भी  aa  राज्य में  खाद्यान्नों  की  खरीद  के  संबंध  में  कोई  निर्णय  wit  तक  नहीं  किया

 गया है  I

 श्री  राधा  रमण :  कया  इसके  कोई  वेध  कारण हैं  कि  सरकार  द्वारा  राज्यों में  वसूली

 कयों  नहीं  को  जा  रही  है  ?

 पश्तो  न  मठ  थामस :  वसूली  मुख्यतः  ग्रतिरेक  क्षेत्रों  में  वांछनीय है  ।  उड़ीसा

 और  श्रामण्य
 भ्रतिरेक

 क्षेत्र  हैं  a
 हम

 वहां  वसूली  कर  रहे हैं

 (  TC)  )
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 श्री  राधा  रमण
 :

 क्या  सरकार  ae
 अतिरेक  क्षेत्रों

 से  प्रिक  वसूली के  संबंध  में  राज्यों

 को  नए  प्रस्तावों  का  सुझाव  रखने  का  विचार  कर  रही  क्या  उन  अ्रतिरेक  क्षेत्रों  में

 आंशिक  रूप  में  वसूली  प्रारंभ  की  गई  है  अथवा  कया  उस  क्षेत्र  से  समस्त  प्रतीक  वसूल  कर
 लिया  जाता है  ?

 भरि  न
 स०  थामस  :  में  पहले ही  कह  चुका  हूँ  कि  हम  केवल  इन  तीन  राज्यों  में  वसूली

 कर  यह  सच  है  कि  जैसी  हमारी  स्थिति  है  उसमें  हमें  भ्र पने  आंतरिक  संसाधनों का

 संभव  अधिकतम  उपयोग  करना  चाहिए  क्योंकि  चावल  की  स्थिति  कठिन है  ।  उड़ीसा में

 चाहें  वहां  इस  वर्ष  कोई  अतिरेक
 न  भी  राज्य  सरकार  किसी  नाजुक समय  के  लिए  एक

 रक्षित  स्टाक  बनाने के  लिए  १०  लाख  मन  धान  खरीदने  का  प्रताव  कर  रही है  ।  मध्य  प्रदेश

 में  जोकि  एक  अतिरेक  क्षेत्र  जैसा कि  सदन  को  ज्ञात  स्थिति  बहुत  कठिन  चावल  के

 संबंध  में  देश  की  सामान्य  स्थिति  कठिन  हैं  कौर  ऐसे  क्षेत्रों  में  वसूली  पर  जोर  देना  संभव

 नहीं  होगा  जिनमें  अधिक  मात्रा  प्राप्त  होने  की  कोई  संभावना नहीं  हैं

 ~
 श्री  दी०  चल  पंजाब  में  चावल  का  भाव  कसे  निर्धारित  किया गया  है  ;

 rages  है

 कि  चावल  उत्पादकों  नें  भाव  निर्वारण के  तरीके  के  विरुद्ध  शिकायत  की

 fat to  म०  थामस
 :

 पंजाब  में  भाव  का  निचय  राज्य  सरकार के  साथ
 से

 किया  गया  है  चावल  का  भाव  दारा  किस्म  का  १६  रुपए  सेला  जोशी  १८  रुपए
 ८

 बेगमी  १८  बासमती  २४  रुपए  ८  प्रो  जैसा  कि  सदन  को  ज्ञात  स्वयं

 खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  झ्र पने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  भ्र स्थायी  तौर से  चालू वह  के  लिए जो

 मूल्य  भुगतान  किया  जाएगा  उसका  निश्चय  धान  के  लिए  €  रुपए ४  ७  शौर  ११.  रुपए

 voor  प्रतिमा  के  बीच  में  कौर  चावल  के  लिए  १५  रुपए  ak  १७  रुपए  प्रतिमा के  बीच

 किया  जाना है  ।  इस  तरह  खाद्यान्न  समिति  द्वारा  निश्चित किए  गए  मूल्यों  को  तुलना में  यह  मूल्य

 उचित  है  ।

 श्री ब०
 ao  र्माति ष्  are  में  दो  तरह  की  भ्र धि याचना  एवं  एंटीक

 क्यों  लाग ूहै  तथा  इन  दोनों  के  लिए  क्या  भाव  निश्चित  किए गए  हैं  ?

 श्री  र्  साठ  थामस :  मूल्य  एक  ही  बात  केवल  यह  है  कि  जब  लोग  एंच्छिक  aK

 पर  देने  को  तैयार हैँ  तो  हम  उनसे  स्वीकार  कर  मूल्य ८६  में  कोई  अन्तर  नहीं  है
 ।  जहां  तक

 are
 में

 विंमान  मूल्य का  संबंध  हमने  @v—R-LY  से
 नियंत्रित  दरों  पर  मूल्य  निश्चित  किए

 हैं  श्र ये  at  निम्न  प्रकार  हैं  :  बढ़िया  चावल  १९  रुपए  ८  Rov ?  २०-१२,

 कप  कौर  re;  कौर  मोटी  किस्म का  विभिन्न  किस्मों  के  लिए १७  १७-८  g

 १८-८५,  @o—v |

 कुछ  माननीय  सदस्य

 frat  महोदय  :  बरगला  प्रश्न  ।  कल  या  परसों  ही  खाद्यान्न  संबंधी  बहस  हुई
 थी  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 चतुर्थ  श्रेणी  के  रेलवे  कुंवारी

 +

 श्री  दो०  Wo  फार्मा

 हों  त०  qo  विट्ठल  राव

 1८४७  श्रीमती  पावती  कृष्णन

 |  श्री  तिम्मय्या

 श्री  नरदेव  स्नातक

 FAT  रैली  मंत्री VE  PeEUK  के  तारांकित शनि  संख्या  १२८०  के  उत्तर के  संबंध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चतु
 श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  अपनी  श्रेणी में  और  तृतीय  श्रेणी  मे ंमें  तरक्की

 के  अवसरों  का  पुनरीक्षण  करने के  लिए  नियुक्त  की  गई  समिति
 ने

 अपना hs  कि  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर

 गर दिया

 )  यदि  तो  वह  कब  प्रस्तुत  किया  जाएगा
 ?

 उप मंत्रो  शाहनवाज़  :  श्रीमान्‌  ।

 समिति
 नें  सरकार

 को  सूचित  किया है  कि  वह  अपना  कार्य  Reus  तक

 पूर्ण कर  सकेगी

 शि  दो०  चं०  शर्मा  क्या  समिति  ने  कोई  परिप्रश्नावलो  जारी  की  थो  तौर  कोई  साक्ष्य

 मांग  ate  यदि  तो  परिप्रश्नावलो  किस  प्रकार  को  थी  अ्रौर  किस  प्रकार  के  साक्षियों  के  बयान

 लिए गए  हें  ?

 श्री
 शाहनवाज

 खां  :  समिति  ने  भ्रमित  में  एक  परि प्रश् ताव लो  जारी  की  थी  कौर  वह

 साक्षियों  के  बयान  wit  तक  ले  रही  वह  बहुत  से  साक्षियों  के  बयान  ले  चुको  है  ।
 वह

 रेलवे

 संघों  के  लोगों  ae  किन्हीं  भो  अन्य  व्यक्तियों से  जो  साक्ष्य  देने  के  लिए  तैयार  भेंट  कर

 रही है  ।

 श्री  ao  ब०  faze  राव  :  क्या  समिति  ने  प्रभी  तक  केवल  मान्यता  प्राप्त  संघों  के  प्रतिनिधियों

 से  ही  भेंट  की  है  अथवा  wares  संघों  के  प्रतिनिधियों  से  भी
 ?

 दाहनवाज् खां  :  समिति  ने  वास्तव  में  केवल  मान्यता  प्राप्त  संघों  को  ही  परि प्रश्नावली

 जारी  की  थी
 ।

 परन्तु  समिति  नें  अमान्य  संघों  के  लोगों  से  उनकी  व्यक्ति स्थिति  में  भेंट  करने  में

 कोई  आपत्ति नहीं  की  है  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  कया  उन्होंने  मान्य  संघों  के  ऐसे  प्रतिनिधियों  से  भेंट  की  है  जो  संघ

 के  पदधारी  हें  aa  केवल  ऐसे  व्यक्तियों  से  जो  कर्मचारी  मात्र  हैं
 ?

 महोदय  :  अर्थात्‌  ऐसे  पदधारी  जो  कर्मचारी  नहीं  हैं  ।

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  में  समझता  हं  कि  समिति  ने  केवल  रेलवे  कर्मचारियों
 से  भेंट की  है  ।

 श्री
 त०  ao

 विंदुए  राव
 :

 क्या  समिति  ने  विभिन्न  डिवीजनल
 हेडक्वार्टर

 का  दौरा
 समाप्त

 कर  लिया  है  ate  कब  प्रतिवेदन  तेयार  कर  रही  है  ?

 अंग्रेजी  म
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 श्री  शाहनवाज़ खां
 :

 ।  में  नहीं  समझता  कि  उसका  दौरा  समाप्त हो  गया  है  ।

 बह  देश  का  चार  पारियों  में  दौरा  करना  चाहती  है और  वह  एक  बार  में  पन्द्रह  दिन  के  लिए  बाहर

 जाया  करेंगी  ।  वह  बैड क्वार्टर  पर  जाएगी  शौर  फिर  थो  ह  समय  पश्चात्‌  वह  फिर  वापस  चली

 जाएगी  |  इस  तरह  वह  चार  विभिन्न  चक्कर  लगाएगी  |  यह  अ्रावश्यक  है  क्योंकि  नौ  सदस्यों  में  से  छः

 शासकीय  व्यक्ति  हैं  जिन्हें  समिति  के  कार्यों  के  अतिरिक्त  अपने  सामन्य  कार्य  भी  करने  पड़ते हैं

 fat do  चल  शर्मा
 :

 क्या  जारी  की  गई  परि प्रश्नावली  राज्य  विधान  मंडलों

 के  सदस्यों  को  भी  भेजी  गई  थी  ;  यदि  तो  क्यों  नहीं
 ?

 श्री  शाहनवाज़  परि प्रश्नावली  किस  को  भेजी  जाय  इसका  निर्णय  करना  समिति  के  हाथ

 में  था  ।
 में  समिति  की  जोर  से  उत्तर  नहीं  दे  सकता

 ।

 fra  सहोदय  :  माननीय  मंत्री  यह  सुझाव  समिति  को  प्रेषित  कर  दें  ।

 rere  सो

 :

 श्रीमान
 ।

 ट्रंक  टेलीफोन  सम्बन्धी  नीति

 करेंगे कि  :

 1८४८.  STo
 राम  सुभग  सिह

 :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा

 क्या  हाल  के  वर्षों  में  ट्रंक  टेलीफोन  यातायात  में  कई  गुना  वृद्धि  हुई  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ट्रंक  यातायात के  ण  ae.  टेलीफोन  विस्तार

 प्ररियोजनाश्रों  का  पुनरीक्षण  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इसके  लिए  कोई  योजना  तैयार  की  है  ;

 यदि  तो  योजना  को  कार्यान्वित  करने  में  कितना  व्यय  होगा  ?

 तथा  संवार  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  से  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७६  J.

 डा०
 राम  सुलग  सिंह

 :
 इस  स्टेटमेंट  )  को  देखने  से  ज्ञात  होता  है  कि  श्रमिक

 इयों  के  चलते  ट्रंक  ट्रैफिक  के  लिये  जितनी  रक़म  की  शझ्रावव्यकता  है  उस  की  पूति  नहीं  क्या  में

 जान  सकता हूं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  जो  योजना  का  है  उसको  भली  भाँति

 कार्यान्वित  करने  के  लिए  ट्रंक  ट्रैफ़िक  का  पूरा  होना  श्रावस्ती नहीं  है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  जी  उतना  सम्भव नहीं  होगा  क्योंकि  लगभग  १  लाख  ८०  हज़ार

 टेलीफ़ोन का  प्लान  में  प्रोग्राम  THAT  गया  है  झर  हम  बहुत  कोशिश  करेंगे  तो

 शायद  9k  हजार  तक  पहुंच  पायेंगे  |
 पया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 राष्ट्रीय  कल्याण  ate

 8  ह ५  फक  गोपालन  :
 tay  9

 श्र  wo  ao  fag  राव

 क्या  परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  १६  १९४५७  के  तारांकित प्रशन  संख्या
 ४४

 के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय कल्याण  ats  की  समुद्री-यात्रियों  संबंधी  faa  उपसमिति  ने  नाविकों

 के  लिये  सामाजिक  सुरक्षा  की  योजना  के  संबंध  में  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  इस  की  मुख्य  सिफारिशें क्या  शर

 उस  को  लागू  करने  के  लिए  कार्यवाही कब  प्रारम्भ  की  जायेगी  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  tae  नही  ।

 ate  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते

 गुन्नौर प्र०  क ०  गोपालन  :  प्रतिवेदन के  कब  तक  प्रस्तुत  किये  जाने  की  सम्भावना है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  स्मिति  ने  तीन  उप-समितियां  नियुक्त  की  ate  इन  तीन

 समितियों  की  बैठकें हो  रही  एक  उपसमिति ने  wear  प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  दिया  है  ।  दूसरी

 कुछ  ae  महीने लेना  चाहती  है  ।  तीसरी
 उपसमिति

 wen  कार्य  तभी  समाप्त कर  सकती  है
 जब

 कि

 ay  दो  उप समितियां  अपने  प्रतिवेदन प्रस्तुत  कर  दें  ।

 fat Mo  wo  गोपालन
 :

 जहां  तक  दूसरी  उपसमिति  का  सम्बन्ध  है  उस  के  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :  यह  सच  है  कि  समिति  का  सभापतित्व  एक  गैर-सरकारी  सभापति

 करता  वह  दो  उप  समितियों  का  सभापति  है  ।
 वह  एक  उपसमिति का  कार्य  समाप्त  कर  चुका है

 कौर  अरब  दूसरी  उपसमिति  का  कार्य  प्रारम्भ  करने  जा  रहा  है  ।  हम  ने  उन  से  कार्य  को  यथाशी

 निपटाने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 श्री  to  ब०  विमर्श  राव  :  समुद्र-यात्रियों की  सामाजिक  सुरक्षा के  कार्यों के  सम्बन्ध  में  विभिन्न

 उप समितियों के  निदेश पद  क्या  हैं  ?

 "
 अध्यक्ष  महोदय  :  तीनों  उपसमिति यों  के  समस्त  निर्देश-पद  ?

 श्री  त०  न्र०  fage  राव  :
 यह  नाविकों  के  लिये  केवल  सामाजिक  सुरक्षा  का  उपाय है  ।  यह

 ऐसी  चीज  है  जिस  कीं  हम  वर्षो  से  मांग  कर  रहे  इन  माननीय मंत्री  ने  जब  वह  परिवहन तथा

 रेलवे  मंत्री  इस  का  तीन  वर्ष  पूर्व  Fa  में  सूत्रपात  किया  था  ।

 श्िध्यक्ष  महोदय
 :

 में  इस  प्रश्न  की  संगतता  पर  आपत्ति  नहीं  कर  रहा  हूं  ।.  में  तो  केवल  इतना

 कह  रहा  हूं  कि  यदि  वे  निर्देश  पद  कई  पृष्ठों  में  राते  हों  तो  कया  में  उन  सब  को  पढ़  कर  सुनाये  जाने  की

 अनुमति दूं  ?

 श्री to  नकल  fara
 राव

 :

 यदि  थे
 कई  पृष्ठों  में  हैंतो  पर  विवरण  रखा  जाता  zs

 प्रंग्रेजी  में
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 पाध्या  महोदय  :  वे  लम्बे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  क्या  कहते  हें  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 में  केवल  मुख्य  विषय  बताऊंगा  जिन  का  कार्य  उप समितियां  कर  रही

 हें  ।  प्रथम  समिति  पत्तनों  में  कल्याण  के  प्रदान  से  सम्बन्धित  दूसरी  समिति  सामाजिक सुरक्षा  योजना

 का  काय  करेगी  कौर  तीसरी  नाविकों  के  कराया  कार्य  पर  व्यय  करने
 के  लिये  आवश्यक धन  जुटाने

 के  तरीकों पर  करेगी ॥

 श्रीमती  इला  पालचौघरी  :  क्या  सरकार  को  प्रथम  उपसमिति के  प्रतिवेदन के  सम्बन्ध  में

 पोत  मालिकों के  विचारों  की  जानकारी  है  ?

 fet लाल  बहादुर  शास्त्री  :  मुझे  उस  की  जानकारी  नहीं है  ।

 इस्पात  लाई  चित्तरंजन

 1८४५०  श्री  त०  ह: हू ५  पिट्टूल  us  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २४  १९५७  के  तारांकित  प्रदान

 संख्या  २९१  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  व्वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कौन सा  art  चित्तरंजन  लोकोमोटिव sai  में  इस्पात  ढलाई  घर  स्थापित  करने  के  लिये

 प्रविधिक  सहयोग  के  fat  सहमत  हो  गया

 ढलाई  घर  की  स्थापना  का  कब  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  कौर

 उस  में  कितनी  राशि  अन्तगंस्त  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री शाहनवाज़  :
 इस्पात  ढलाई  घर  की  स्थापना  के  लिय  प्रवि  ठीक

 सहयोग के  लिये  समस्त  fags  से  प्राप्त  टेंडरों  की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  ।

 ae  उत्पन्न  vet  होते  |

 गीत  ब०
 fage  राव

 :
 गत  जुलाई  में  हमें  बताया  गया  था

 कि
 टेंडर  खोले  गये  थे  ।  अब यह यह

 meq है  कि  टेंडरों  को  स्वीकार  किया  जाय  या  नहीं  ।

 श्री  शाहनवाज़  हम  ने  कभी  तक  यह  निश्चय  नहीं  किया  है  कि  ठेके  को  अन्तिम रूप  दिया
 जाय

 या  नहीं  ।  टेंडर  आ  गये  हें  ।  टेंडर  खोले  गये  थे  ।  पन्द्रह  टेंडर  जाये  थे  ।  ग्यारह  नामंजूर  कर

 दना  पड़ा  क्योंकि
 वे  अपेक्षित  स्तर  के  नहीं  थे  फर्मों  के  सम्बन्ध  में  मसला  विचाराधीन  है

 ।

 हमें  आशा  है  कि  शीघ्र  ही  ठेके  को  afer  रूप  दिया  जा  सकेगा

 fait to  ब०  विशाल  राव  :  बात  चीत  प्राथमिक  seater  के  लिये  चलायी  जा  रही  है  ।  ये  चार

 फर्मे  किन  किन  देशों  at  हैं  ?

 fat  शाहनवाज़  विषव के  कुछ  प्रमुख  औद्योगिक देशों  की  हैं  ।

 महोदय
 :

 यदि  उन्हें  जानकारी नहीं  है  तो  कह  दें  कि  मुन्ने  पता  नहीं  ।

 श्री  शाहनवाज़
 ait  मेरे  पास

 गरी  नहीं है  ।
 <<

 मूल
 ra  में
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 स्वार्थ  उत्पादन

 ८५१  विभूति  मिश्र
 :

 Ut  बलराम  फ़ूष्णय्या

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  इस  वर्ष  के  खाद्य  संकट  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पहले  से  अधिक  खाद्य  का

 उत्पादन  करने  के  लिये  कोई  नयी  योजना  बनायी

 (a)  यदि  तो  यह  योजना  किस  प्रकार  की  है  कौर  उस  का  सारांश  क्या  है  ?

 उपमंत्री  Ato  सें०  are  श्रमिक  wat

 Sa  योजनाकारों के  अलावा  शीघ्र  फल  प्राप्ति के  लिये  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  कौर  उड़ीसा  राज्यों  के  लिए  चालू  वर्ष  में  २५०  लाख  रुपयों  लागत  की

 अतिरिक्त  लघु  सिचाई  योजनायें  भी  मंजूर  की  गई  हैं  ।

 श्री  विभतिमिश्र  :  प्रधान  मंत्री  जी  कहते  हें  कि  BAX ५  मिलियन  (24Xy  टन

 पैदा  करना  waite  मेहता  कमेटी  कहती  है  कि  १०.३  मिलियन  टन  पैदा  करना

 चाहिए  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  ने  किस  ara  पर  निश्चय  किया  है  ?

 श्री  Alo  कृष्ण प्पा  :  मेहता  समिति  ने  कहा  कि  संभव  है  हम  १

 करोड़  टन  से  अधिक  उत्पादन  न  कर  सकें  ।  लेकिन  aol  योजना  के  अनुसार  अगली

 पंच  वर्षीय  योजना  के  दौरान  में  हम  ने  १  करोड़  AX  लाख  टन  उत्पादन  बढ़ाने  की  योजना

 बनायी  है  |  हम  उसे  कायम  रखना  चाहते  हम  १  करोड़  ५४५  लाख  टन  के  अतिरिक्त

 उत्पादन  को  कायम  रखने  के  लिये  व्यय  कर  र  हें  ।  चाहे  कारण  कुछ  भी  हम  इतना

 उत्पादन तो  सुनिश्चित  करके ही  रहेंगे  |

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  श्राप  ने  aly  मेहता

 कमेटी  की  चर्चा  की  ।  तो  माफ  कीजियेगा  जो  कहा  गया  हैं  वह  कुछ  सही  हे  धौर  कुछ

 गलत  है  |  उन्होंने  खुद  कहा  हे  कि  इतना  हो  सकता  है  wax  पूरी  कोशिश  a  जाए  ॥

 चुनांचे  पूरी  कोशिश  की  जाएगी  ॥

 महेद्र  प्रताप  :  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  यह  बहुत  भ्रमणी  बात  कही  हैं

 कि  संतति  निरोध  होना  चाहिये  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  संतति  निरोध  को  खाद्य  उत्पादन

 के  seq  के  साथ  मिला  दिया  जाना  .  ि

 महोदय  :  शान्ति  ।

 राजा  महेद्र  प्रताप  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  यह  काम

 या  नहीं  ;  उसे  संतति-निरोध  के  साथ  मिलायेगी  या  नहीं  ?

 महोदय
 :

 सरकार  श्राप  से  श्राप  तो  संतति  निरोध  की  नीति  शरू  करेंगी

 नहीं  ।  यह  बात  तो  इस  प्रइन  से  उत्पन्न  नहीं  होती  ।

 महेश  प्रताप
 :

 यहां  मेरे  मित्र  कह  रहे  हें  कि  मेरे  we  का  उत्तर  मिलना

 चाहिये
 ।

 सरकार  उसे  संतति-निरोध  के  साथ  मिलाने  जा  रही  है  या  नहीं
 ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 गभ्रथ्यक्ष  महोदय
 :

 शान्ति
 ।

 में  कह  रहा  हूं  कि  माननीय  सदस्य  को  स्थिति

 का  दुरुपयोग  नहीं  करना  चाहिये  उन्हें  बता  रहा  हूं  कि  यह  प्रशन  अ्रप्नासंगिक  वह

 है  कि  wa  पीछें  बैठे  सदस्यों  की  यह  बात  माने  ले  रहे  हें  कि  यह  प्रासंगिक  है  ।  श्री

 बलराम  कृष्णा  |

 शी  बलराम  छकष्णप्या  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  चाल  वर्ष  में  कौन  कौन  सी  सिंचाई

 योजनायें मंजर  की  गयी  ह  ?

 श्री  मो०  वें
 ०  फरुष्णव्पा  ara में  हम  जो  शझ्रतिरिक्त  योजनायें  करने  जा

 रहे  हें  वह  कृष्णा  बांध  की  यह  बांध  तेयार  हो  जायगा  ।  बांध  की  योजना  में  नहर

 खोदने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  था  ।  इस  पर  हम  चालू  वर्ष  में  ५  लाख  रुपये  दे  रहे a
 elmer  परसों  भेजे  जा  चुके  हैं  ।  तेलंगाना  में  ge  खोदने  के  लियें  हम  साढ़े  सात  लाख

 पये  देनें  जा  रहे  हें  ।  तेलंगाना  में  टूटे-फटे  तालाबों  को  फिर  से  बनाने  के  लिये  हमने  कुछ

 रुपये  मंजूर  किये  हे  ।  कुल  मिलाकर  साढ़े  बाईस  लाख  रूपये  मंजूर  किये  गये  हें  रादेश

 भेजे  जा  चके  हे  ।

 गन्नो  ao  नायर  :
 सरकार

 नें  डा०  पर्सी  के  उस  श्रदूभुत  झ्राविष्कार

 के  आधार  पर  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  की  कोई  योजना  बनायी  है  जिसे  जिब्बरैलिक  एसिड  कहा

 जाता  है  शर  सिचुएशन  इन  इंडियाਂ  नामक  सरकारी  sara  में  गयी

 सूचना  के  च  जिसके  बहुत  थोड़े  भ्रंश  के  प्रयोग  से  सभी  प्रकार  के  पौधों  के  उत्पादन  में a
 भ्र साधारण  वृद्धि  हो  जाती  ह

 ?

 fat  मो०  वें
 ०  फृष्णप्पा  :  हम

 कितने-से-नये
 प्रत्येक  आविष्कार  का  उपयोग  करना  चाहते

 हूं  ।  अपना  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिये  सभी  वैज्ञानिक  भ्राधनिकतम  उपायों  उपयोग

 किया  जायगा  ।

 जो  भ्र ति रिक्त
 उत्पादन

 करने
 वाले  क्षेत्र  अब

 कमी  वालें श्री  श्र०  fago  सहगल

 सरकार नेत

 बन  गये  हैं  उनमें  कमी  को  समस्या  को  सुलझाने  के

 लिये  AUSTEN  क्या  तात्कालिक

 उपाय  कर  रही है

 महोदय  इन  zeal  में  तो  विरोधा  भास

 डा०  राम  सुभग  सिह  वह  ठीक  कह

 नेहरू  :  माननीय

 परते  उस्ताद

 कौर  कमी  दोनों  की

 बात  कह  रहेहें  |  यह  समझ  में  शाना  तो  कटिन  हैं

 ssa
 डा०  राम  सुलग  सिंह

 a
 छत्तीसगढ़  नात  कत  उत्पादन  वाला  क्षत्र  ह  |  वह

 कमी  वाला  क्षेत्र  है  ।

 1  श्रीमती  मंजुला  देवी  पुरानी  योजनाओं  के  लिये  दिया  गया
 धन

 क्या
 संभी  राज्यों

 में  व्यय  किया  जा  चुका  है  ?

 tart  मो०  कृष्ण प्पा  विभिन्न  खामियों  की  वजह  से  गत  वर्षों  में  ag  aa  धन
 ७५  क

 व्यय  नहीं  कर  पायें  थे  |  इन  खामियों  को  दूर  कर  दियां  गया  है
 अब के  बाद  स  मझ

 अंग्रे  में
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 grat  है  कि  हम  जितना  धन  देंगे  प्रत्येक  राज्य  उसे  व्यय  करेगा  |  इसके  ग्र लावा  हम  उन्हें

 अतिरिक्त  धन  देने  वाले  हें  ।  हमने  प्रत्येक  राज्य  के  लघु  सिंचाई  योजनायें  को  लागू  करने

 और  इन्हें  नाग  करने  के  लिये  विशेष  कर्मचारी  रखने  के  लिये  कह  दिया  है
 ।

 महेन्द्र  प्रताप :  अ्रंध्यक्षपीठ  के  प्रति  पूर्ण  श्रद्धा  के  साथ  मुझे  यह  कहना  पड़ेगा

 कि  संतति-निरोध  को  भ्रप्नासंगिक  बताना  हमारे  माननीय  प्रधान  मंत्री  का  श्रीमान  करना

 होगा  |

 ध्िध्यक्ष महोदय  :  माननीय  सदस्य  पृथक  प्रदान  पूछ  सकते हैं  ।

 नगरीय  जल-समरण  कौर  सफाई  योजनायें

 दि

 श्री  स०  qo  सामन्त
 1८५२.

 | st  सुबोध  हासिल

 loans

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  नगरीय  जल-संभरण कौर  सफाई  योजनायें

 के  लिये  राज्यों  को  जो  केन्द्रीय  सहायता  ot  गयी  थी  उसमें  से  विभिन्न  राज्यों  ने  अब  तक

 कितनी  सहायता  का  उपयोग  किया  है  ;

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  जो  धन  दिया  गया  क्या  उस  का  उपयोग  नहीं  किया

 गया :  भ्र ौर

 क्या  वह  राशि  व्यतीत  हो  गयी  है  ?

 क-सभा  पटल  पर  अपेक्षित स्वास्थ्य  मंत्री  :  से  (7)

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  शन अंध च्  संख्या

 ७७].

 fat  स०  चे  सामन्त  मंत्री  महोदय  ने  सभा  पटल  पर  विवरण रखा  उसके  लिये

 में  उनका  झ्राभारी  हूं  ।  लेकिन  set  पूछने  वाले  जो  पश्चिम  बंगाल  से  at  उन्हें  यह

 देख  कर  निराशा  हुई  है  कि  उसमें  पश्चिमी  बंगाल  के  संबंध  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।
 ऐसा  क्यों  है  ?  इस  योजना  के  हिमाचल  प्रदेश  को  कोई  राशि  नहीं  दी  गयी  है

 लेकिन  इसमें  उसका  जिक्र  किया  गया  पश्चिमी  बंगाल  का  नाम  क्यों  छोड़  दिया  गया है  ?

 ऑ्रध्यक्ष  महोदय  :  इस  सब  बहस  की  क्या  जरूरत  है  ?  माननीय  सदस्य  को  सादे

 ग
 से  यह  सीधा  सवाल  पूछना  चाहिये

 :
 बंगाल  का  नाम  इस  सूची  में  क्यों  नहीं

 रखा  गया  हैਂ  ।

 श्री  कर मरकर  :  मेरा  ख्याल  कि  यह  प्रश्न  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  के  संबंध

 में था  cat  लगाने  पर  में  देखता  हूं  कि  चालू  वर्ष  में  हमने  पश्चिमी  बंगाल  को  2Vz.y

 लाख  रुपये  दिये  हूं
 ।

 लेकिन  क्योंकि  यह  प्रत्येक  राज्य  के  dea  में  हैं  इसलिये  पहले  में

 स्थिति  का  पता  लगा  लेना  हूं  और सभा  को  ara  दूंगा  ।.
 —E

 sist  में
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 श्री  स०  त्र ०  सामन्त  :  में  शहरी  जल-संभरण के  विषय  में  जानना  चाहता  था

 लेकिन  विवरण  में  उसका  कोई  जिक्र  ही  नहीं  है  ।  कया  मंजूर  की  गयी  राशि  में  शहरी

 संभरण  की  बात  भी  शामिल  है  ?

 कर मरकर
 :  जी  नहीं  ।  उत्तर  प्रदान  से  संबंधित था  ।  प्लान  शहरी  जल-संभरण

 के  संबंध  में  था  ।  इसलिये  जानकारी  बाहरी  जल-संभरण  के  विषय  में  ही  देनी  थी  ।

 श्रीमती ara  क्या  कोयम्बटूर  नगरपालिका  चिरूवणी  जल-योजना

 के  विकास  के  लिये  सहायता  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  ज्ञापन  मिला  है  ?

 श्री  कर सरकर  :  साधारणतया  राज्य  सरकार इन  सेब  जल  योजनाओं को  तेयार

 करती  हे  तब  हमारे  पास  भेजती  हें  ।  में  यों  ही  माननीय  सदस्य  को  यह  नहीं  बता

 सकता  कोयम्बटूर  वाली  योजना  उनमें  हे  या  नहीं  क्यों  कि  हमारे  पास  जिलेवार

 जानकारी  नहीं  हैं  बल्कि  योजनाओं  की  पुरी  सूची  है  कौर  में  इसका  पता  लगाकर  माननीय

 सदस्य  को  बता  दूंगा  ।  लेकिन  यदि  इसे  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  में  शामिल किया  जा  चुका

 होगा  तो  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  शहरी  जल-संभरण  के  लिये  हमने  ४५  करोड़  रुपयों  की

 लागत  की  WKY  योजनायें  बनायीं  थीं  जिनमें  से  राज्यों  ने  केवल  थोड़ी  सी  योजनाओं  को

 त्रि यान् वित  किया  था  भर  योजना  ara  का  ame  है  कि  पहली  योजना  से  दूसरी  योजना

 में  लाई  हुई  योजनाओं  को  ही  पूरा  किया  जाय  ।  यदि  कोयम्बटूर  की  योजना  उसमें  हो  तो

 मेरे  ख्याल  से  उसमें  देर  लगेगी  ।  यदि  पहिले  उसकी  योजना  स्वीकार  की  जा  चुकी  होगी

 तब  भी  उसे  शामिल  नहीं  किया  जायगा  में  पता  लगा  कर  देखूंगा  ।

 jal  मोहम्मद  इमाम  मैसूर  राज्य  को  कितनी  राशि  दी  गयी  थी  कौर  उसमें  से  कितनी

 व्यय
 हुई  क्या  मैसूर  राज्य से  इस  प्रदाय  का  कोई  ज्ञापन  नहीं  ara  है  कि  दी  गयी  राशि

 अपर्याप्त

 महोदय  @e  यह  सुची  में  है  या  नहीं  ?  क्या  माननीय  सदस्य  ने  सूची  देखी  है  ?

 fat  मोहम्मद  इमाम  :  जी  नहीं

 महोदय  :  माननीय  सदस्यों  से  यह  तो  की  ही  जाती  है  कि  वह  सूची  देख  लेंगे  ।

 उनसे उन  विषयों  पर  प्रश्न  पूछने  की  शीराज़ा  नहीं  की  जाती  हे  जो  सूची  में  दिये  हुए  हें  ।  यदि  कोई

 नयी  बात  पूछने  हो  तो  वे  बेशक  उसे  पूछ  सकत  हैं
 |

 श्री  मोहम्मद  इमाम :  एक  बात  स्पष्ट  कर  दें  ।  हम  अभी  ।  मुझे  नहीं  मालूम कि

 सूची  कहां  यदि  सूची  हम  सबको  दी  जाया  करे  तो  ज्यादा  प्रिया हो  क्यों  कि
 में  यहां  arr

 g  att  मेंने सूची  देखी ही  नहीं  हैं  ।

 fret  महोदय :  मुझे  खेद  है  कि  माननीय  सदस्य  जो  स्वयं  सभापति  तालिका के
 सदस्य  इस  प्रकार  की  शिकायत कर  रहेगें  उन्हें  संसदीय  सूचना  कार्यालय  में  जाना

 जहां  १०  या  १४५  मिनट  या  श्राध  घंटे  पहले  विवरण  सभी  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये

 रखे  रहते  किसी  को  उस  जानकारी  से  वंचित  नहीं  रखा  जाता  |

 fet
 बैरियर

 :
 केवल  १४५  मिनट  दिये  जाते  हैँ  HT  जब  लम्बे  विवरण  होते

 ..

 अंग्रेजी  में
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 अ्रच्यक्ष  महोदय  :  प्रगति  में  उसे  बढ़ा  कर  घंटा  कर  दूंगा ।

 द्वितीय  पंचवर्षीयਂ  योजना  में  बिजली  फे  वितरण  की  योजनायें

 ८५२३.  श्री  भक्त  ददन  क्या  सिंचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  २०  १९५७  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १५०  क  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 .  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रन्तगंत  बिजली  के  वितरण  की  योजनाओं  के  लिये

 OX  करोड़  रुपये  की  जिस  राठी  की  व्यवस्था  की  गयी  है  उसका  केन्द्र व  राज्य  सरकारों

 मध्य  किस  प्रकार  वितरण  किया  गया  है

 PEXV—¥S  मे  उक्त धन  राशि  में
 से  विभिन्न  राज्यों  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर

 की  गयी  कौर  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  नगरों  श्र  ग्रामों  में  बिजली  लगाई

 PEXYV—YS  में  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  जायेगी  कौर  इस

 सहायता  से  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  नगरों व  ग्रामों  में  बिजली  लगाई  जायेगी ?

 सिचाई  कौर  विद्युत  उपमंत्री  विवरण  सभा-पटल पर  रख

 दिया  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ७८]

 श्री  मत  मेरे  प्रश्न  के  छपने  में  जरा  गलती  हो  गयी  मेरे  प्रश्न  क पार्ट

 में  PEXO-XS HITE छपा  है
 जब

 कि  मेरा  बरन  सन्‌  FeERR—XY  के
 बारे  में  इसक  लिए

 तो  मुझे  मंत्री  जी  से  कुछ  नहीं  कहना  लेकिन  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना का  जो  पहला  वर्ष  था  यानी  PEYT—NY  उस  वह  में  इस

 योजना  में  विभिन्न  राज्यों में  कितना  रुपया  खर्चे  हुमा
 ?

 महोदय  :  क्या  यह  सच  है  कि  यह  विवरण  दूसरी ही  प्रविधि  के  संबंध  में  है
 ?

 गयी  हाथी  वह  यह  कह  रहे  हैं  कि  वह  PEYE—XY  के  संबंध  में  पूछना  चाहते  थे

 गलती से  यह  ReXV—YS  छप  गया  जोह  वह  तो  है  लेकिन वह  PEXG—NY  के  बारे

 में  जानकारी  चाहते  लेकिन  वह  छप  SeX9—¥S  गया  ।  हमारी  जानकारी  केवल  PENIS

 ५८
 के  बारे में

 लेकिन  वह  2EUG  के  बारे में  पूछना  चाहते थे  ।  में  वह  भी  दे  दूंगा +

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वह  सभा-पटल पर  रखा  गया

 श्री  हाथी  ReXo—US  का  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया गया  है  ।

 faery  महोदय  :  वह  PEXR—KY  के  बारे  में  जानना  weds  यदि  वह  विवरण

 चाहते हें  तो  इस  समय  उसका  उत्तर देने  से  क्या  लाभ है  ?

 tat  हाथी  :  विवरण  केवल एक  संख्या  विवरण  तो  काफी  लम्बा  वह  तो

 कवल  एक  मद-विशेष  के  संबंध में  एक  संख्या  जानना  चाहते  हैं  |

 दो  योजनाये ंहैं  जिनमें से  एक  रोजगार  संबंधी
 सुविधायें

 बढ़ाने  के  लिये  बिजली  सबंधी

 सुविधा तों  में  वृद्धि  करने
 के

 बारे  में  इसके  मेरे  पास  हैं
 ।  PEYY—YR I  में  इसके  लिये

 ६०
 लाख  रुपये  थे  FEXE—KY  में  ४०

 लाख  रुपये  इस  प्रकार  कुल  मिला कर  यह  Yoo

 लाख  रुपये  हुए  ।

 अंग्रेजी  में
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 श्री  भक्त  दर्शन  :  क्या में  जान  सकता हूं  कि  यह  जो  ७४५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  को

 गयी  राज्यों  में  इसका  वितरण  किन  सिद्धान्तों  पर  किया  जाता  है  ?  क्या  राज्य  सरकारें  पति

 योजनायें  बनाती  हैं  या  कि  केन्द्रीय  सरकार  भी  अपनी  कौर से  कोई  आदेश  देती है  ?

 श्री  हाथी  :  राज्य  सरकारें  योजनायें  बनाती हैं  पर  जब  ये  योजनायें  यहां  arts  तो

 स्क्रूटिनी  )  की  जाती  स्कीमें  का  काम  राज्य  सरकारें  ही  करती हैं  ।

 श्री हेम बरुय्ा हेम  ब्रुरी  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते हुए  कि  इस  योजना  के  अवरोध  १०,०००

 गांवों  और  छोटे  नगरों  में  बिजली  का  वितरण  करने के  विचार से  feta  पंचवर्षीय  योजना

 काल में  ७५  लाख  रुपयों  की  राशि  दी  गयी  अब  तक  कितने  गांवों  श्र  छोटे  नगरों

 में  बिजली  के  वितरण  का  काम  पुरा हो  गया है  ?

 श्री  हाथी  :  सात  हजार  गांवों में  बिजली  लगायी  जा  चुकी है  प्रौढ़  हम  १०,०००

 गांवों  में  बिजली  लगाना  चाहते  इस  प्रकार  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  कुल  मिलाकर

 १८,०००  गांवों  में  बिजली  लग  जायेंगी ।

 श्री  fao  aro  fag:  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  विभिन्न  राज्यों  में  बिजली  के  वितरण

 नियंत्रण  के  लिये  भिन्न  प्राधिकारी  क्या  बिजली  के  वितरण  पर  एक  सा  नियंत्रण  करने

 नकी  सरकार  को  कोई  योजना  थ्रोट  इसके  प्रति  राज्यों  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?  क्या वे

 उसका  विरोध कर  रहे  हें  या  उसके  साथ  सहयोग  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  हाथी  :  माननीय  को  संभवतया  यह  ज्ञात  होगा कि  हमारे  यहां  १९४८  का

 संभरण  म्रघिनियम  मौजूद  इस  नियम  के  अवान  ऐसे  राज्य  विद्वान  बोर्ड  रखते  का

 उपबन्ध  है  जो  बिजली  के  वितरण  श्र  पारेंबण  के  लिये  sacral  होंगे  ।  लगभग  नो  या

 दस  राज्य  यह  बोर्डे  बनाने के  राजो  हो  गये  हें  |  कुछ  जेसे  मध्य

 केरल  श्र  राजस्थान  नें  बोर्डों  को  स्थापना  भो  कर  दो  मेरा  ख्याल  है  कि  उत्तरप्रदेश  भो

 इसके  लिये  राजी  हो  गया  इन  राज्यों  नें  बोर्डे  गठित  भो  कर  दिये  हू  लगभग  नौ  राज्य

 गठित  कर  चुके है

 fat  fro  ato  सिंह  क्या बात  है  कि  wa  विशेषरूप  से  मद्रास  श्र  अन्य

 राज्य  जो  बिजली  उत्पादन  के  मुख्य  केन्द्रों  में  wa  तक  क्र  के  अधिनियम  के  अनुकूल

 हुए  हैं

 पति  हाथी  :  प्राविधिक  कर्मचारियों  की  तलाश  करने में  उन्हें  कुछ  कठिनाई  हो  रही  है

 र  साथ  ही  कुछ  प्रशासनिक  कठिनाइयां  लेकिन वे  इस  प्रश्न  पर  बिचार  कर  रहे  हैं

 ae  मेरा  ख्याल हैं  कि  वे  इससे  सहमत  हो  जायेंगे  ।

 श्री
 भक्त  दर्शन

 :
 क्या

 में  जान  सकता  हूं
 कि  इस  योजना  को  तैयार  करतें

 समय
 राज्य

 सरकारों  को  ऋण  देते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  सारे  के  अन्दर जो

 पिछड़े  हुए  जहां  कि  बिजली  का  प्रकाश  भ्र भी  तक
 पहुंचा  उन  इलाकों

 सबसे  पहले  ख्याल  रखा  जाये ?
 कौर  क्या  इस  बारे

 में
 कोई  saa दिये  गये हूँ

 या  दिये
 जा

 रहे  हैं
 ?

 at  हाथी  :  राज्य  सरकारें ही  इस
 बात  पर  विचार  करती  हैं  |

 में
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 बिजली  से  रेतें  चलाना

 1८५४.  श्री  श्र०  सि०  सहगल
 :

 :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह
 बताने

 '

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  बिजली  से  रेलें  चलाने  के  लिये  सरकार  ५०  साइकिल  वाला

 feat  सिस्टम  अपनाने  वाली

 यदि  तो  क्या  इस  परिणाम  स्वरूप
 डाक  तवा

 हार  सिमर  के
 ऊपर  लगे  तारों

 के  स्थान  पर  जमीन के  भीतर  से  क्रम  लें  जाने

 इस  योजना  पर  सरकार  को  कितनी  लागत  पड़ेगी

 क्या  यह  कार्य  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना-काल  में  पूरा  ही  जायेगा

 (=)  इस  नयी  प्रणाली  में  दूर  के  स्थानों  के  बीच  दूर  संचार-संकटों  में  अधिक  कुशलता
 जायेंगी ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )

 जी  हां  ।  इसके  फलस्वरूप  पटरी  के  सहारे  सहा  रे  जो  तार  लगे  हैं  उनके  स्थान  पर  जमीन

 के  भीतर  केबुल  बिछाये  जायेंगे  ।

 जिन  सेक्टरों  पर  बिजली  से  रेलें  चलाई  जायेंगी  उन  पर  ऊपर  की  कौर
 तारों  के

 स्थान  पर  काबुल  लगाने  की  योजना पर  ५  ५८  करोड़  रुपयें  व्यय  होने  संभावना  है  ।

 जी  हां
 ।

 (=)  प्राता  की  जाती  है  कि  केबुलों  के  सीटों  में  ऊपर  के  तारों  की  कम  बाधाਂ

 पहुंचेगी  ।

 सुखी  गोदी  का  निर्माण

 1*८५६.  श्री  नारायणन  कुट्टी  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  डा०  हेन  सेन  नाम  के  एक  जर्मन  विशेषज्ञ  ने  १९५७  में

 कोचीन  पत्तन  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  सुखी  गोदी  का  निर्माण करने  के  लिये  कोचीन  पत्तनਂ
 को  उपयुक्तता  के  बारे  में  उन्होंने  राय  दी  थी  ;  कौर

 सूखी  गोदी  के  बारे  में  इस  विद्यालय  ने  क्या  सुझाव  दिये  हें
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  जी  हा

 उन्होंने  कोचीन  पत्तन  के  मुख्य  इंजीनियर को  यह  बताया  कि  कोचीन  पत्तन  पर

 सुखी  गोदी  रखने  का  प्रस्ताव भ्रच्छा  विशेष  रूप  से  इसलिये भी  कि  वह  सुदर  पूर्व  के  महासागरीय

 मार्ग पर  पड़ता  है  कौर  faa  में  सभी  स्थानों  पर  सुखी  गोदियों  की  सुविधा  की  कमी है  ।

 उन्होंने  कोई  विशिष्ट  सुझाव  नहीं  दिये  ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 %Dry  Dock,
 *Tele-Communication  Circuits.
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 श्री  नारायणन कुट्ट
 मेनन  :

 क्या  भारत  सरकार  एक  सूखी  गोदी  की  स्थापना  करने  वाली

 है  कौर यदि  तो  योजना  की  अवधि  में  किस  समय  तक  ?

 fora  महोदय  :  यही  तो  उन्होंने  कहा  है  |

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना-काल  में  इस

 परियोजना को  लेना  संभव  नहीं  होगा

 रास  gan  सिह  क्या  विशाखापटनम में  सुखी  गोदी  बनाने  का  प्रस्ताव छोड़  दिया

 गया है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 इसे  छोड़  ही  दिया  गया  है  क्योंकि  fara  बैंक  से  हमने  ऋण

 के  लिये  भ्रनुरोध किया  था  विज्ञाखापटनम में क में  एक  नयी  सूखी  गोदी  बनाने  में  लगाने  के  लिये

 वह  हमें  ऋण  देने  को  राजी  नहीं  हुआ  |

 को ब०  स०  मूर्ति
 :

 क्या  उसे  स्थायी  रूप  से  छोड़  दिया  गया  है  या  यह  facia  अस्थायी

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 फिलहाल  तो  यह  अस्थायी  ही  है
 ।

 यदि  हमें  किसी  दूसरी  जगह  से

 ऋण  मिल  सका  तो  fara  ही  हम  इस  योजना  को  ले  लेंग े|

 श्री (0  पर  नायर :  ऋण  का  प्रावेदर  किन  कारणों  से  बैंक  ने  स्वीकार  नहीं  किया  ?

 श्री  लाल  बहादुर  मुझे  कारण  तो  पूरी  तरह  मालूम  नहीं  हैं  लेकिन  ऐसा  प्रतीत  होता  है

 कि  उन्होंने  इसे  लाभदायक  नहीं  माना  |  आखिर  जब  वे  हमें  ऋण  देंगे  तो  इस  बात  की  व्यवस्था  तो  करेंगे

 ही  कि  उन्हें उस  से  काफी  प्राप्ति हो  सके  ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 जाने  वाले  जहाजों  के  लिये  सुखी  गोदियों की  कमी को  ध्यान

 भें  रखते  हुए  क्या  सरकार  योजना  की  भ्र वधि  में  भारत  के  किसी  भी  भाग  में  एक  सूखी  गोदी  की

 स्थापना करने  वाली  है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  श्ञास्त्री  :  यदि  हम  ने  बनाना  शुरू  किया  ही  तो  हम  में  ही

 बनाना  शुरू  करेंगे  जेसा  में  बता  चुका  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमें  पर्याप्त  धन  नहीं  मिल  रहा

 है  ।  दूसरे  किसी  स्थान  के  लिये  किसी  योजना  के  बारे  में  विचार  करने  में  कोई  लाभ  नहीं  है  ।

 भारतीय  नौवहन

 aie  :
 Tay.

 f  श्री  gto  ना०  मुकर्जी  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  जहाजी  कम्पनियां ae  भारतीय जहाजी  कम्पनियों  में

 विदेशियों  के  भाग  लेने  के  विरुद्ध  हें  ;  और

 यदि  तो  इसके  प्रति
 सरकार

 की

 प्रतिक्रिया  कया  है

 ?
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 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  यह  सच  है  कि  भारतीय

 जहाजी  कम्पनियां  मुख्यतया  विदेशियों  के  भाग  लेने  के  विरुद्ध  हैं
 ।

 भारत  सरकार  वाणिज्य विभाग  के  १६४७  वाले  संकलप  को  ध्यान  में  रखने  हुए  प्रत्येक

 मामले  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर  विचार  करेगी  |  लोक-सभा  पटल  पर  संकल्प की  एक  प्रति  रखी

 जाती  है  ।  परिशिष्ट  waar  संख्या  ve].

 श्री  हेमा  :  जब  भारतीय  जहाजी  कम्पनियां  भाग  लेने  के  विरुद्ध  हें  तब  यह  मामला  रसे

 यह  प्रस्ताव  कहां  जायेगा  सरकार  गतिरोध  किस  प्रकार  दूर  करेगी  ?

 श्री लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 मेंने  यह  कहा  था  कि  आमतौर पर  वह  इसके  विरुद्ध है  ।  लेकिन

 इसका we  यह  नहीं  है  कि  यदि  किसी  विशेष समह  के  कुछ  विशेष लोग  कोई  नयी  कम्पनी  खड़ी

 करना  चाहें  तो  वह  यह  प्रस्ताव  नहीं  कर  सकते  ।  में  माननीय  सदस्य  की  जानकारी  के  लिये

 यह  बता  दूं  कि  एक  प्रस्ताव  की  मेरा  ध्यान  ग्राकृष्ट  किया  गया है  कौर  हम  उस  पर  विचार

 कर  रहे  हें  ।

 fat  रामनाथन  are  सुबह  के  समाचार  पत्रों  में इस  का  जो  समाचार

 प्रकाशित  हुआ  था  कि  भारत  कौर  अमरीका  के  बीच  नौवहन  सेवा  आरम्भ  करने  के  लिये  एक  जहाजी

 कम्पनी  बनायी  जाने  वाली  क्या  उसमें  विदेशियों  को  भाग  लेने  दिया  जायेगा ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री :  वह  कभी  ges  प्रारम्भिक  जरावस्था  में  है  प्रौढ़  हमें  केवल  यह

 सूचना  मिली  है  कि  उन्होंने हाल  ही  में  अपनी  कम्पनी को  पंजीबद्ध  कराया
 बाद  को

 उस  पर  पूरी  तरह  विचार  कौर  उनके  साथ  चर्चा  करनी  होगी  ।

 श्री  विमल  घोष  :  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  में  इसका  कोई  जिक्र  नहीं  है  ।

 यह  नीति  निर्धारित करने  में  कि  भारतीय जहाजी  कम्पनियों  में  विदेशियों  को  भाग  लेने

 देना  चाहिये  या  नहीं  यह  विवरण  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  क्योंकि  इस  प्रश्न  का  अ्रध्ययन  तो

 किया  ही  नहीं  गया  था  ?

 fart  लाल  बहादुर  arent
 :

 विवरण  में  स्पष्ट  में  कहा  गया  है  कि  तदनुसार  भारत  सरकार

 इस  निष्कर्ष पर  पहुंची  है  कि  मौजूदा  हालात  में  भारतीय  जहाजी  कम्पनियों  के  रूप  में  मान्यता  प्राप्त

 करने  के  लिये  कम्पनियों  को  ये  ard  पुरी  करनी  होंगी  |  यदि  विदेशी  सहयोग  प्राप्त  करने  का  इरादा

 हो  तो  उस  के  लिये  उन  शर्तों  का  उपबन्ध किया  गया  है  ।

 कशी  विमल  घोष  :
 यह  समिति  Revy  की  है  र  जो  बात  यहां  कही  गयी  है  उसका  उसके

 निर्देश-पदों से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री :  शायद  माननीय  सदस्य  ने  मेरी  बात  सुनी  नहीं  है  ।  मेंने  कहा  है

 कि  विवरण की  ate  जो  संकल्प  स्वीकार  किया  गया  उसकी  एक  प्रति  लोक-सभा  पटल  पर  रखी

 जाती है  wit  यह  संकल्प  उस  समिति  के  प्रतिवेदन पर  झ्राधारित  था  ।

 नाविकों का महेन्द्र  प्रताप
 :

 किस  प्रकार  का
 विदेशी

 सहयोग  नहीं
 विदेशी धन  का  ?

 मूल  ast
 में
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 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :
 मुझे  स्पष्ट

 नही ं(11  1  '  सला टच्छा । प्र पठन 10  को
 पूरी  तरह  समझ  नहीं  पाया  हूं

 ।

 faery  धन  का  |

 महेद्र  प्रताप
 :

 वह  नहीं
 विदेशी

 धन  को
 विदेशी  नाविकों

 को
 ?

 श्री लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 भारतीय  नाविक  तो  काफी  हैं
 ।

 विदेशी  नाविकों  का  तो  wet  ही

 उत्पन्न  नहीं  होता  |  जहां  तक  भाग  लेने  का  संबंध  वह  मुख्यतया  वित्त  अथवा  धन  से  संबंधित  हैं  ।

 लोक-सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  के  पैरा  ५  के  संबंध  में  में  यह  जानना  चाहता  हूं

 कि  भारतीय  वणिक  जहाजी  बेड़े  के  विकास  की  दृष्टि  से  क्या  ब्रिटिश  सरकार  केਂ  साथ  समझौता  हो

 गया है  कौर  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम हुए  हें
 ?

 poem  महोदय
 :

 कया  इस  सैयद  उत्पन्न  होता  है
 ?

 श्री  लाल  बहादुर  में  तो  नहीं  समझता
 |

 महोदय
 :

 मेरा  भी  यही  ख्याल  है  ।

 पक्षियों  पर  रेडियो  सक्रियता  का  प्रभाव

 1८५८.  श्री  झा सर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  है  कि  बम्बई  राज्य  में  रत्नागिरी  जिले  के  मालवण  पत्तन  के

 oe  पर
 १५  जुलाई  १९५७  पर  २२  १९५७  के  बीच  कुंछ  परदेशी  पक्षी  मरे  हुए  पाये  गये

 क्या  यह  सच  है
 कि

 इन  पक्षियों  पर  वायुमण्डल  में  विद्यमान
 रेडियो-सक्रिय  तत्वों  का

 प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  में  कोई  जांच की  पौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  कौर  जी  नहीं  ।  रत्नागिरी  जिले  के  मालवण

 पत्तन  के  तट  पर  gy  श्र  २२  १९५७  के  बीच  रेडियो-सक्रिय तत्वों  के  प्रभाव  से  परदेशी

 पक्षियों  के  मरने  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  ज्ञात  नहीं  ।

 झर  ये  wet  नहीं  उठते  ।

 श्री  दें  Go  नायर  :  उत्तर  aaa  में  भी  पढ़  दिया  जायें  ।

 पश्चात  उत्तर  wast  में  भी  पढ़ा

 श्री  वास्तव  में  मालवण  तट  पर  बहुत  से  मरे  पक्षी  पाये  गये  थे  लेकिन  पता  चला  कि

 ये  प्रब्नाजी  पक्षी
 *

 थे  ।  कौर  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बम्बई  केਂ  प्राकृतिक  इतिहास  समाज

 जिसे  एक  मृत  पक्षी  भेजा  गया  एक  भी  जीवित  पक्षी  नहीं  भेजा  जा  हम  निश्चयपूर्वक  नहीं

 कह  सकते
 कि

 यह  पक्षी  किस  प्रकार  का  था  या  उसकी  मृत्यु  के  क्या  कारण  थे
 ?

 अंग्रेजी  में

 ‘Migratory  Birds
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 महोदय
 :

 वास्तव  बाद  में  काफी  पक्षी  मरे  पाये  गये  थे  लेकिन  वह  यह  नहीं  बता  सकते
 कि  उनकी  मृत्यु  रेडियो-सक्रिय  तत्वों  के  कारण  हुई  थी  या  नहीं  ।

 feito
 ब०

 नायर  :  क्या  इन  पक्षियों  की  मृत्यु  किसी  महामारी के  कारण  हुई

 सरकार  ने  ऐसी  महामारी  के  निवारण  के  लिये  कार्यवाही की  हैं  ?

 शी  फर मरकर  :  हो  सकता  है  कि  वह  महामारी  से  ही  मरे  हो  सकता  है  कि  लम्बी  यात्रा  के

 फलस्वरूप  थक  कर  मर  गये  अन्य  कारण  भी  हो  सकते
 हमें  पता  नहीं  है

 |

 शी  हेम  went  :  इन  पक्षियों  को  यह  कसे  पहचाना  गया  कि  वे  परदेसी पक्षी  हैं  ?

 श्री  कर मरकर
 :  ये  पक्षी  परदेसी  थे  क्योंकि पहले  भी  ऐसे  पक्षी  मरे  पाये गये  थे  कौर तब  पता

 चला  था  कि  ये  प्रतिजन  करने  वाले  पक्षी  वे  दक्षिणी  सागर  से  कराये  थे  ।

 चीनी

 +

 थी  संगीता

 श्री  दडिवनंजप्पा

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  re  eu  से  ३१  ReXY  तक  विशाखापटनम  जिले  के

 एट्रिकोपक  स्थान  में  सहकारी  चीनी  मिलों  के  बारे  में  एक  विचार ats  हुई

 यदि  तो  देश  में  चीनी  उद्योग  के  विकास के  लिये  विचार  गोष्ठी  ने  क्या  सिफारिशें

 क्या  सरकार  ने  सभी  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 कृषि  उपमंत्री  सो०  :  जी  २६  ३०  १९५७

 को  |

 लोक-सभा  पटल  पर  विचार  गोष्ठी  में  पारित  किये  गये  संकल्पों  की  प्रतियां  रखी  जाती

 दिखाये  परिशिष्ट  3,  झतुबन्व  संख्या  ८०]

 सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  संगण्णा
 :

 विवरण  में  कहा  गया  है  कि  कुछ  कम्पनियों  ने  सहकारी  चीनी  मिलों के  fara

 आस्थगित  भुगतान  के  झ्राधार पर  मशीनें  संयंत्र  देने  का  प्रस्ताव  रखा  है  ।  इन  फर्मों  के  नाम

 16... ]  मो०  कुष्णप्पा  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  विवरण  में  यह  बात  कहां  पर  कही

 गयी है  ?

 श्री  संगण्णा :  संकल्प  संख्या  १  में  यह  बात  गयी  है
 ।

 छी
 मो०  है ०

 कृष्ण
 :

 संकल्प  संख्या  १,  आस्थगित  भुगतान  के  झ्राधार  पर  फर्मों  के  के

 बारे  में
 ?

 िििीीपिटॉएएटााायए

 अंग्रेजी में
 279
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 freuen  महोदय :  स्पष्ट  हे  कि  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे में  कुछ  भी  पता  नहीं
 है  ।

 पि  मो ०  कृष्ण प्पा  :  यह  थोड़ा  सा  उल्लेख  है  ।  कहा  गया

 विचार  गोष्ठी  यह  अपील  करती है  कि  केद्रीय  सरकार इस  कार्यक्रम  जो  कि

 द्वितीय  योजना  का  श्रीनिवास  at  उच्च  प्राथमिकता  प्रदान  कौर  यथाशीघ्र
 प

 ऐसी  परिस्थितियां उत्पन्न  करे  जिनमें  इस  कार्यक्रम का  क्रियान्वयन  संभव  हो

 इस  के  बारे  में  थोड़ा  सा  जिक्र  है  ।

 treat  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  उन  फर्मों  के  नाम  जानना  चाहते  हैं  ।

 श्री  Ato  कृष्ण प्पा  ब्यौरा  मेरे  पास  नहीं  हैं  |

 श्रेय  महोदय  :  वह  यही  बात  पहले  कह  सकते  थे  |

 श्री  ब०  स०  मति  आंध्र  में  नयी  सहकारी  चीनी  मिलों  की  स्थापना  केਂ  लिये  मंजूरी  देने  से

 सरकार  को  कौन  रोकता  है  ?

 Ato  Fo  कृष्ण प्पा  :  में  समझा  नहीं  ।

 जरी  ब०  स०  मूर्ति  :
 आन्ध्र  में  नयी  चीनी  मिलों  की  स्थापना  के  जिनके  लिये  अंशधारियों

 से  धन  इकट्टा  किया  जा  चुका  मंजूरी  देने  से  केन्द्रीय  सरकार  को  कया  बात  रोकती  है
 ?

 श्री  सो०  कृष्ण प्पा  :
 उन्होंने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  देशभर  में  ३५  मिलें  खोलने

 सड
 का  लक्ष्य  निर्घारित  किया है  ।  are  प्रदेश  में  ३  मिलें  दो  हिन्दू पुर  में  कौर  एक  चितपुर  q-—

 खोलने का  प्रस्ताव  था  ।  उन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यदि  उन्हें  लक्ष्य  में  शामिल  नहीं  किया  गया

 है  तो  यह  ज्राध्  सरकार का  काम  है  कि  उन्हें  लक्ष्य  में  शामिल  कर  ले  ।

 fat  संगण्णा  :  ईख  सम्बन्धी सहकारी  समितियों की  स्थापना  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को

 कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ।

 श्री  मो०  Fo  छकूःब्णप्पा  :  प्रत्येक  मिल  के  लिये  हम  राज्य  सरकारों  को  १५  लाख  रुपये  तक  का

 ऋण  देते  जिसे  अपनी  बारी  में  वह  मिलों  में  लगा  देती  है  ।

 इसके  अलावा  हम  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  गारंटी  दे  देते  हैं  श्र  उन्हें  प्रत्येक  मिल के  लिये

 ४०  से  ५०  लाख  रुपये तक  मिल  जाते  हैं  ।

 डाक  विभाग  को  बीमा  पालिसियां

 1८६०.  श्री  अनिरुद्ध  सिह  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि

 इस  वर्ष  ३०  १९५७  तंक  डाक  विभाग
 की

 कितनी  ate  कुल  कितनी राशि

 की  बीमा  पालिसियां  जारी की  गयीं  ;  कौर

 यअ झा कड़  गत  वर्ष की  इसी  अवधि  के  झ्रांकड़ों  की  तुलना  में  कसे  हैं
 ?

 परिवहन  तथा  स  चार  संत्री  लाल  बहादुर
 :  कौर  इस  सम्बन्ध  में

 सभा-पटल  पर  एक
 विवरण-पत्र  रखा  गया  है

 |

 मूल  अंग्रेजी ी
 में
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 विवरण-पत्र

 जारी  की  गई  डाक-बीमा

 अवधि  पालिसियों
 की/का

 aif
 मूल्य

 १  १९४५७  से  ३०  ae aC)  तक  YvoX  8, 2%, 2%  ३,५००

 १  १९५६  से  ३०  PEXR  तक  Gigko  €८,६  &, Xoo

 र  क

 श्री  अनिरुद्ध  fag:  विवरण-पत्र  से  ज्ञात  होता  है  कि  १९५६  को  भ्र पे क्षा

 Pee  में  पोस्टल  इन्शोरेंस  पालिसीज  की  संख्या  कौर  उनकी  इन  दोनों में  भारी

 ह्
 हो  गई  है

 ।

 क्या  मंत्री
 महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इसका  क्या  कारण

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 इसके  दो  खास  कारण  मालूम होते  हूं  ।  एक  तो  यह  है
 कि  गवर्नमेंट  ने  इन्शोरेंस  को  राष्ट्रीकरण--नैशनलाइजेदान--कर  लिया  इसलिए  पहले

 सरकारी  नौकरों  का  जो  झुकाव  पोस्ट  शभ्राफिस  के  इन्शोरेंस  की  तरफ  वह  कम  हो

 गया  है  कौर  वें  दूसरी  तरफ  जाते  हैं  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  va  waft  में  बहुत  से

 नए  नए  सरकारी  विभागों  ने  यह  फैसला  किया  हैं  कि  वे  पोस्टल  इन्शोरेंस  पालिसीज

 इसलिए  उन  सालों  में  काम  बहुत  ज्यादा  रहा  कौर  अब  चूंकि  उनका  इन्शोरेंस  हो  चुका

 इसलिए  संख्या  कम  हो  गई  है  ।

 श्री  भक्त  इस  योजना  जो  कि  जनता  के  लिए  ake  सरकारी  कर्मचारियों

 के  लिए  बड़ी  उपयोगी  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कोई  विद्वेष  कार्यक्रम  बनाया

 गया है  ?

 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  :  हम  इसको  लोकप्रिय  बनाना  चाहते  हैं  हम  खास

 तौर  पर  यह  इरादा  रखते  हैं  कि  इसको दो  तीन  विभागों में  बढ़ायें  ।  एक  तो  ट्रांसपोर्ट

 विभाग  a  रोडवेज  के  एम्प्लाईज  को  हम  इसका  मौका  चाहते हैं

 कौर  गवर्नमेंट ने  जो  कार्पोरेशन  बनाई  उनको  हम  इसमें  लेना  चाहते  हैं  ।  यह  भी

 विचार  है  कि  गांवों  की  पंचायतों  के  जो  पर्मानेंट  काम  करनें  वाले  उनको भी  इस  तरफ

 प्रोत्साहित  किया  जाय  |

 ग्रामीण  ऋण

 1८६१.
 श्रीमती  चक्रबर्ती

 :
 क्या  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री
 यह  बताने

 की  कृपा
 करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  ग्रामीण  ऋण  के  लिये  राज्य  सरकारों को  जो  ऋण

 सहायता  देतीਂ  क्या  उनमें  कोई  कमी  हुई  है  ;
 िल्‍यस्‍ए।ए।एल्‍एटट

 मूल  अंग्रेजी  में



 १९७६  मौखिक  उत्तर  ६  १९५७

 यदि  तो  कितनी  ;

 उत्पादकों
 से  कितना  ब्याज  लिया  जाता  है  ;

 (7)
 उसके  क्या  कारण  हैं

 कृषि  उपमंत्री  मो०  :  ग्रामीण  ऋण  का

 विस्तार  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  एवं  भाण्डागार  बोड़  ने  Peug—-KY  में

 राज्य  सरकारों  १८४  लाख  रुपये  का  ऋण  कौर २४  लाख  रुपयों  की  राज-सहायता  मंजूर
 की  थी  ।  इसमें  से  राज्यों  ने  १७६  लाख  रुपयों  का  ऋण  के  रूप  में  gre  २१.२०  लाख

 रुपयों का  राज-सहायता के  रूप  में  उपयोग  किया  ।  कमी  20.0  लाख  रुपयों  अथवा

 केवल  पांच  प्रतिशत की  हुई  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 क्योंकि  उपर्युक्त  सहायता  राज्य  सरकारों  को

 दी  गयी  सीधे  उत्पादकों  को  नहीं  ।

 कमी  इन  कारणों  से  हुई

 (१)  राज्यों का  पुनर्गठन  ।

 (३)  राज्य  सरकारों  द्वारा  अंतिम  प्रस्ताव  भेजने  में  जिसके  फलस्वरूप

 उनकी  क्रियान्विति में  भी  विलम्ब  हो  गया ।

 1  श्रीमती  रेण  चक्रवातों
 :

 राज्य  सरकारों  को  जो  १७६  लाख  रुपये  दिये  गय  उन

 में  से  ग्राम्य  क्षेत्रों  में  सहकारी  बको  को  कितना  मिलेगा  ?

 श्री  ato  न  यह  सरकारी  बैंकों  के  लिये  नहीं  थी  ।  यह  राज्यों  में

 गोदाम कौर  भांडागार  तथा  wea  कामों के  लिये  थी  ।

 tu  चक्रवर्ती  :  ऋण  alas  सहायता  के  मिलने  से  कितने

 भांडागारों का  निर्माण  हो  जायेगा  ?

 शी  मो ०
 वें०  कृष्ण प्पा  :

 इस  के  लिये  मुझे  पूर्वसूचना  चाहिये  |

 fait  सिहासन  सिंह  :  क्या  कृष्ण प्पा  जो  चीन  गया  के  प्रतिवेदन  पर

 सरकार  ने  उचित  रूप  से  विचार  किया  यदि  तो  कृषि  की  उन्नति  के  लिये  सरकार

 ग्रामीण  लोगों  को  ऋण  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  कर  रही  हैं  ?

 थीं  पो०  कह  कृष्ण प्पा  :  इस  प्रतिवेदन  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  प्रथम

 पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  कृषकों  को  दरम्याने  लम्बे  बरसे  से  जो  ऋण  दिये

 थे  उनमें
 छः

 गुना  वृद्धि  कर
 दी

 गई  है
 ।

 २५  करोड़  रुपये  से  बढ़ा  कर  इसे
 २२०  करोड़

 रुपये  करने  की  सम्भावना है  ।

 इकबाल  सिंह  :  इस  ag  भारत  के  राज्य  बक  तौर  रक्षित  बंक  ने  कुल

 कितना  ऋण  दिया  था  ?

 श्री  सो०  व०  कृष्णा प्पा  :  प्रशन  उस  आधिक  सहायता के  बारे  में  हमने

 राज्यों  को

 दी

 है

 ।

 रक्षित  बेक  के  बारे  में  प्रति  देनी  होगी

 ।

 मूल
 अंगरेजी  में
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 श्री  जाघव  सरकार  विद्वेष  रूप  से  ग्राम्य  ऋण  के  लिये  कृषि  faa  निगम

 स्थापित  करने  का  विचार  कर रही है  ?

 fat  गो०  ह ०  कृष्ण प्पा  :.  इसकी  श्रावस्यकता नहीं  है  ।  अभी  से  कुछ  कहना  सम्भव

 नहीं
 है  ।

 राज्य  सरकारों  को  जो  ऋण  दिया  जा  रहा  है  क्या रेणु  चक्रवातों  :

 उसके  अतिरिकत  प्रत्यक्ष  तौर  पर  कृषकों  को  भी  कोई  ऋण  दिया  जा  रहा  है  ?

 fall  ato  कृष्ण प्पा  :  उन्हें  fers  बैंक  से  दरम्यान  श्र  लम्बे

 के  लिये  ऋण  मिलते  हें  are  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  दिये  जानें  वालें  ऋण  का  पांच  या

 छः  गुना  हो  गये  हैं  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  वनों  के  मैक्के  फे  लिये  टेंडर

 fFaew.  थी  य०  सि०  परमार  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  कपा

 करेंगे  कि  :

 टे  पर  देने के क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  प्रशासन  ने  वनों  के  ठेके  प  ३

 लिये  खुले  नीलाम  की  बजाय  टेंडर  प्राप्त  करने  का  तरीका  अपनाया

 क्या  यह  सच  हैं  कि  हाल  ही  में  चम्बा  चूल्हा  वनों  के  टेंडर  अब्दुल्लापुर में

 खोलें
 गये  थे  ह

 (7)  क्या  यह  सच  हैं  कि  जब  टेंडर  खोले  गये  थे  उस  समय  प्रत्येक  टेंडर  की  राशि

 नहीं  बताई  गई  थी  ;

 क्या  यह  सच  ह  कि  ्  ठेकेदार  ने  अधिकतम  टेंडर  से  १०  लाख
 साया

 ata  देने  को  कहा  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  न  तो  अधिकतम  टेंडर  ak  न  ही  उस  से  भो  १०  लाख

 रुपये  अ्रधिक  का  टेंडर  स्वीकार  किया  गया  बल्कि  वन  सभी  टेंडर  भेजने  वालों  को  झ्रावंटित

 कर  दिया  गया  ;  श्र

 यदि  तो  वे  टेंडर  भेजने  वालें  कौन  हैं  ate  उन्हें  कितनी  कितनी
 राशि

 देनी है  ?

 उपमंत्री  ato  जी  हां  ।

 जी  हां  ।
 | जी  नहीं

 टेंडर  खुलने  ate  राशियां  घोषित  हो  जाने
 के

 बाद  एक  ठेकेदार नें  तार  द्वारा

 सूचित  किया  कि  ag  अधिकतम  टेंडर  से  भी  ७,६८,०००  रुपयें  अधिक  देगा  परन्तु ऐसा  नियम

 है  कि  ट्रेडरों  के  खुलने  के  बाद  ऐसी  पेशकश  स्वीकार  नहीं  की  जाती  उसकी

 घ्यान  नहीं  गया  |

 (=)  जी  अधिकतम  टेंडर  स्वीकार  कर  लिया  गया  था  ।

 य
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 es  ्

 tra  मप्रंग्रेजी  में
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 जड़ी  बूटियांਂ

 हि
 श्री  झूलन  सिंह  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कौन  से  राज्यों  ने  द्वतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  में  बड़े  पैमाने  पर  जड़ी

 बूटियों  की  wat  की  योजनायें  भेजी  हें  ;

 इन  योजनाकारों को  कार्यान्वित  करने के  लिये  अब  तक  राज्यों की  कितनी )

 वित्तीय  सहायता  की  गई  है  ;

 कौन  सी  जड़ी  बूटियां  हैं  जिनकी  देश  में  खपत  कौर  निर्यात  के  लिये

 बड़े  पैमाने  पर  ara  करने  का  विचार  है
 ?

 S

 कृषि  उपमंत्री  सो०  वें  ०
 :  हिमाचल  जम्मू  AK

 मध्य  प्रदेश  |

 रुपय

 श्रीराम  १,३३,५२७

 हिमाचल  प्रदेश  रै  र,२००

 अम्म  कौर  काज़मी र  40,000

 मध्य  प्रदेश  ६,७५०

 बैलाडोना  और रोवलफिया  सर्नटाइना  इपकाग्रो  परंपरा  .  ore

 fefirarfera®’ *  ।

 श्री  झूलन  सिंह :  प्रशन के  भाग  के  सम्बन्ध  में  में  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  सहायता के
 बारे  में  सरकर  की  क्या  नीति  है--क्या  योजना  की  सारी  लागत  दी  जायेगी  या  राज्य  सरकार  के

 अंशदान  के  बराबर  की  ats  दी  जायेगी  |

 श्री  सो  ०  |: हूँ *  कृष्ण प्पा  :  इस  योजना  में  राज्य  सरकार  के  बराबर  सहायता  दी  जायेगी

 और  सहायता  का  मामला  तो  उस  योजना  पर  निर्भर  करता  है  जो  राज्य  सरकारों ने  भारत  सरकार

 तको  भेजी हैं  ।

 श्री  झूलन  सिंह
 :
 में  प्रदान के  भाग  उसके  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  असल  स्थिति  जानना

 चाहता हूं  ?  कया  उनमें  से  कोई  जड़ी  बूटियां  निर्यात भी  की  जायेंगी  कौर  यदि  तो  किस  हद
 तक  ?

 fat  मो ०  Fo  कृष् सा प्पा  :  प्रशन  के  भाग  के  उत्तर  में  हम  ने  उन  जड़ियों  के  नाम  दिये

 हैं  ।  राज्यों  में  उत्पादन  हो  रहा  है  ।
 —  ना

 मूल  अंग्रेजी  में

 4  Medicinal  Plants.

 Rauwolfia  Serpentina,
 *

 Ipecao,
 7  Pyrethrum,

 *  Artemsia.
 १  Belladona.
 1०  Digitalis.
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 श्री  पाणिग्रहण
 :

 क्या  उड़ीसा  सरकार ने  भ्र पने  राज्य  में  सर्थेनटाइना बूटी  उगाने  की  योजना

 प्रस्तुत की  है  ?

 श्री मो  ०  Fo  कृष्णा  :  सर्पेनटाइना  एक  जड़ी  बूटी  है
 जो

 कि
 राज्यों

 में
 पैदा

 की

 जाने वाली  बूटियों  में  से  एक  है  |

 श्री  पारिषप्रही
 :

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  ऐसी  जड़ी  बूटियां  पैदा  करने

 के  लियें  कोई  वित्तीय सहायता  प्राप्त करने  के  हेतु  कोई  योजना  प्रस्तुत की  है  ?

 श्री  मो  ०  वीं  :  सभी  राज्यों से  इनकी  उपज  करने के  लिये  कहा  गया है  परन्तु  उड़ीसा

 से  विशेष  रूप  से  कोई  योजना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  |

 श्री  जोखिम  श्राल्वा :  क्या  सरकार को  विदित  है  कि  औषधियां  बनाने  वाले  विदेशी  समवाय

 हमारे  वनों  में  पाई  जाने  वाली  बनाने  वाली  वस्तुभ्नों  का  शोषण  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  क्या  सरकार

 ने  हमारे  वनों  में  उपलब्ध  जड़ी  बूटियों  का  वर्गीकरण  किया  है  ताकि  इन्हें  भारतीय  ग्रौषधियां .  बनाने

 वाले  समवायों  को  उपलब्ध  किया  जा  सके  ?

 श्री  पो०  ०  कुप्पा  :  यह  प्रदान  स्वास्थ्य  मंत्रालय  से  पूछा  जाना  चाहिये  ।

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )
 :

 हम  संरक्षण करने  के  लिये  पूरा  प्रयत्न  करते  हें  जहां

 हम  उपयुक्त  समझते हैं  निर्यात  को  कुछ हद  तक  कम  कर  देते  हैं
 ।

 फी  कासलीवाल  :  निर्यात  के  लिये  रौवलफिया  सर्पेनटाइना  की  कामत  करने  के  लियें  कितनी

 सहायता  बढ़ाई गई  है  ?

 पंथी  मो  ०  Fo  कुप्पा  :  उन्होंने  कुछ  योजनायें  प्रस्तुत  की  हें  प्रौढ़  हमने  उनका  अनुमोदन

 कर  दिया है  ।  हमने  श्रीराम  के  लिये  १,  ३३,००० रुपये  से  कुछ  हिमाचल प्रदेश  को  ३  ३,०००

 रुपये  से  कुछ  र  कार मीर  को  ५०,०००  रुपये  शौर  मध्य  प्रदेश  को  ६,७००  रुपयें  दिये

 =  |

 पंजाब  में  नदियों  द्वारा  मिट्टी  का  कटाव

 [*८६७.  सरदार  इकबाल  सिह
 :  कया  खाय  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  gexg—Ko F AfA में  भूमि  संरक्षण  उपायों
 मिट्टी  के  कटाव

 को  रोकने  के  लिये

 पंजाब  राज्य  को  कोई  भ्रावंटित  की  गई  थी  ;

 यदि  तो  कितनी  ak  उस  योजना  में  कौन  कौन  सी  नदियां  हें
 ?

 कृषि  उपमंत्री  सो ०  व०  :
 और  १९५६-५७ में  कमी  संरक्षण की

 योजनाओं के  लिये  ३.  १६  लाख  रुपये  की  एक  राशि  स्वीकृत  की  गई  थी  परन्तु  प्राप्त  हुई  योजनायें

 में  नदी  के  निकट  की  मिट्टी  के  कटाव  सम्बन्धी  समस्या  का  उल्लेख  नहीं था  ।

 1सरदार इकबाल सिंह : क्या इकबाल  सिंह  :  क्या  पंजाब  सरकार  ने  यह  योजना  प्रस्तुत  की  है  कौर  क्या

 भारत  सरकार  ने  यह  योजना  स्वीकृत  की  है  ?

 श्री सो सो  ०  न्०  कृष्णप्पा  :  नहीं  ।
 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  मिट्टी  के  कटाव  सम्बन्धी

 योजनाओं  के  लिये  ६०.६२  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  परन्तु नदी  के  किनारे  की  भूमि  के

 कटाव  के  बारे  में  कोई  समस्या  उसमें  शामिल  नहीं  है  यदि  राज्य  सरकार  चाहे  तो  उसे

 शामिल किया  जा  सकता  है  ।-
 हल  a  बराना  ॥  ह

 मिल  अंग्रेजी  में  ।

 11  Riverine  Soil  Erosion  in  Punjab.
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 गाडी
 का  रुका

 सुबोध  हासिल

 [६८.४
 श्री  स०  चं०  सामन्त

 | ait  म०  Fo  घोष

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  २४  2EYN9 FT 2 को  २  झप  बम्बई  मेल  इंजन  का  नक्सल  खराब  हो  जानें

 के  कारण  सुरदिया  स्टेशन पर  रुका  रहा  ;

 क्या  इंजन  के  ड्राइवर  ने  दुर्घटना  होने से  बचा  ली  ;

 इंजन  किस  टाइप  का  कहां  का  बना  हुआ  था ;

 क्या  हावड़ा  स्टेशन  पर  इस  इंजन  को  लाइन  पर  भेजने  से  कर्मचारियों  ने

 इसका  परीक्षण किया  था  कौर

 पहले  इस  प्रकार  की  कितनी  घटनायें हो  चुकी  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  जी  हां  ।

 इंजन  में  site  सी  झ्रावाज  तीन  मील  दूर  जाने  पर  ड्राइवर  ने  वह

 सुनते ही  गाड़ी  को  रोक
 दिया

 देखा  की  नक्सल  टूटा  ga था  ।

 इंजन  डबल्यू पी  श्रेणी  का  था  टाइप  का  )  ।

 लाइन  के  अन्तिम  स्टेशन  पर  जो  परीक्षण  होता  है  वह  किया  गया  था  ।

 (=)  एक  विवरण  जिसमें  जानकारी  दी  गई  है  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट

 ३,  धनु बंघ  संख्या  ८१].

 श्री  सुबोध  हासदा
 :

 क्या  यह  सच  है  कि
 इंजन  ड्राइवर  ने  खड़गपुर में  लोको  शेड  में

 रिपोर्ट

 fat  कौर  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उसे  वेसे  ही  चलाने  को  कह  दिया  गया  था
 ?

 शी  शाहनवाज़  खां  :  यह  सच  नहीं  है  ।

 fait स०  do  सामन्त क्या  ड्राइवर  को  इसका  पता  लगाने  प्रौर  गाड़ी  को  दुर्घटना से  बचाने

 के  लिये  कोई  पुरस्कार दिया  गया है  ?

 कबायली  महोदय  :  यह  तो  एक  सुझाव है  ।

 डा०  राम  gam सिंह  :  eat  रहे  एक  घुना  नहीं  है
 |

 शची  शाहनवाज़ at:  हुजरा यह  कि  ड्राइवर  को  जोर
 की  आवाज  सुनाई  दी

 ।  उसने  इंजन

 को  रोका  ate  उसे  उसे  कुछ  पता  नहीं  चला  ।  कुछ  देर  बाद  ga:  वैसी  ही  ध्वनि  सुनाई  दी  !

 तब  उसन  उतर  कर  दोबारा  निरीक्षण किया  तो  पता  चला  कि  एक  पहिया पटरी  से  नीचे  उतर

 गया  था  इसका  पता
 लगान  के  सिये  विशेष  प्रयत्न  नहीं  करना  पढ़ा

 मूल  dist  म
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 नागा जन  सागर  परियोजना

 श्री  Ho  Fo  कृष्ण  राव द  ७०.

 {  थ्री  बलराम  छैंय्या  :

 सिचाई  कौर  वियत  मंत्री  २८  EXD  के  तारांकित  संख्या  १२७  के  उत्तर के

 सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नागार्जुन सागर  परियोजना  में  उसके  नाद  प्रगति हुई  है

 क्या  यह  सच  है  कि  नागार्जुन  सागर  नियंत्रण  ats  से  सरकार  को  यह  प्रार्थना  मिली

 है  कि  इस  ay  के  लिये  अधिक  राशि  आवंटित  की  जाये  ;  कौर

 यदि  तो  कितनी  राशि  मांगी गई  है  कौर उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 सिचाई  att  विद्युत  उपमंत्री  :  से  विवरण  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८२].

 गी  do  वें०  कृष्ण  राव  :  क्या  भारत  सरकार इसे  राष्ट्रीय  परियोजना  के  रूप में  आरम्भ

 करना  चाहती  है  ?

 ची  हाथी
 :

 यदि  माननीय  सदस्य  का  यह  अभिप्राय  है
 कि  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इसके

 लिये  वित्त  देगी  तो  उसका  उत्तर  यह  है  कि  उन्हें इस  परियोजना  के  लिये  ऋण दिया जा  रहा

 पी ब०  स०  मूर्ति :  क्या  प्रान्तर  सरकार  ने  अ्रघिक  ऋण  की  मांग  की  है
 ?

 गजनी  हाथी
 :

 जी  हां  ।  उन्होंने  २.  ५  करोड़  रुपये  अधिक  मांगे  थे
 ।  हमने  १  करोड़  रुपये  दिये  हैं  ।

 पंजाब ब्र  स०  मूर्ति :  जो  राशि  मांगी  गयी  थी  उतनी
 ही

 कयों  नहीं  दी  गयी
 ?

 fat  हाथी  :  सारी  वित्तीय  स्थिति  को  देखते  हुए  आवंटन  किया  जाता  है  ।  भ्रांति  सरकार  ने

 aia  व्ययक  में  इतनी  ही  राशि  की  व्यवस्था की  है  ।  उन्होंने  ६  ५  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  है  ।

 हमने ५.  ५  करोड़  रुपये  दिये  हैं  ।  हम  एक  करोड़  रुपया  प्रौर देंगे
 ।

 कुल  मिला  कर  ६  ५  करोड़  रुपया

 हो  जायेगा  जिसकी  व्यवस्था  त्ान्घ्न  सरकार ने  झपने  अय  व्ययक में  की  है  ।

 श्री  ब०  स०  मूर्ति  :
 क्या  यह  सच  नहीं  कि  नागार्जुन  सागर  परियोजना  की  प्रगति  कार्यक्रम

 के  अनुसार बल्कि  उससे  भी अधिक हो  रही  है  ?  क्या  देश  में  खाद्य  की  कमी  को  देखते  हुए

 सरकार  इसका  प्रोत्साहन करना  आवश्यक  नहीं  समझती  ?

 renal  महोदय  :  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  न्य  सरकार  ने  भ्र पने  प्राय  व्ययक  में  केवल  ६.४

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था की  है  ।  ५.४  करोड  रुपये  दिये  गये  थे  ।  उसके  बाद  ay  भी  दे  दिया

 गया है
 |

 क्या  माननीयਂ  सदस्य  यह  कह  रहे  हैं  कि  माननीय  मंत्री  भ्रान्ति  सरकार  को  यह  श्राइवासन दें
 कि  उनकी  मांग  से  अधिक  वित्त  केन्द्रीय सरकार  दगी  ।  फंसा  प्रदन  पूछने  का  क्या  अभिप्राय  है

 ?

 श्री ब०  स०  मूर्ति  :
 क्या  यह  ठीक  नहीं  कि  aire  सरकार  ने  अधिक  अनुदान  मांगे हैं  शर

 नागार्जुन  सागर  में  जिस  गति  से  प्रगति हो  रही  है  उसके  लिये  वित्तीय  व्यवस्था करने  में  वह  nant

 है  ?

 मल  wast  मैं



 १९८२  मौखिक  उत्तर  ६  १९५७

 श्रेय  महोदय
 :

 कया  ay  व्यय  में
 की

 गयी  व्यवस्था से  भी  अधिक ?

 श्री  हाथी
 :

 are  सरकार  ने
 ४  करोड़  रुपये  की  मांग  की  थी  कौर  हमने  वह  ऋण  दे  दिया

 था  परन्तु  उसने  इसके  भ्र ति रिक्त  २.  ५  करोड़  रुपये  की  मांग  की  है  ।  माननीय  सदस्य  का  कहना  ठीक

 है  कि  जब  प्रगति  कार्य  क्रम  के  अनुसार  हो  रही  है  तो  केद्रीय  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  राज्य  सरकार

 को  अधिक निधि  दे  ।  में  भी  यह  जानता हूं  ।  परन्तु  इसमें  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।  हमें  उपलब्ध  संसाधनों

 को देखते हुए  करना  होता  एक  परियोजना में  हमें  एक  करोड़  रुपये  की  बचत  हुई  है  कौर

 बह  हमने  आन्ध्र  सरकार  को  दे  दी  है  ।

 दिल्‍ली  में  रेड  क्रास  सम्मेलन

 1८७१.  शनी  ब०  Ao  सतीश  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  रेड  क्रास  सम्मेलन  संकल्प  पारित  किये  गयें  जिनमें  यह  प्रार्थना की

 गई  कि  रेड  क्रास  के  इतिहास  कौर  इसके  उद्देश्यों  को  स्कूल  तथा  कालेजों  के  पाठ्यक्रमों  में  शामिल  किया

 कौर

 यदि  तो  उसकी  कार्यान्विति  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य
 मंत्री  :  हां  |

 अभी  तक  भारतीय  रेड  क्रास  सोसायटी  ने  सरकार ने  इस  बारे  में  कोई  प्रार्थना नहीं  की

 है  ।

 मीन  क्षेत्र  सम्बन्धी  सम्मेलन

 श्री  बैरियर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतान ेकी
 कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५७  में  बम्बई में  मीन  क्षेत्रों  के  बारे  में  राज्य  मंत्रियों  का  जो  सम्मेलन था

 उस  में  बया  निर्णय  किये  गये  श्र

 9
 उन  में  से  किसी  एक  fora  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 है
 ्

 कृषि  उपमंत्री  atc
 त्०

 :  सम्मेलन  की  सिफारिशें  सभा-पटल  पर

 जाती  हें  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ८३]

 वे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  को  कौर  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागों  को  श्रावक

 ara  के  लिये  भेज  दी  गई  हैं  ।

 tet  बैरियर  :  इस  सम्मेलन  में  तन्दूर  मत्स्य ग्रहण  पर  चर्चा  की
 गयी  थी  परन्तु  मीठे  पानी  स

 मत्स्य ग्रहण  पर  इसका  कया  कारण  था  कि  मीठे  पानी  में  मत्स्य ग्रहण  पर  विचार  नहीं  किया  गया  कौर

 न  ही  इस  बारे  में  कोई  सिफारिशें की  गई  थीं  ?

 श्री
 सो०  Fo  कृष्ण प्पा  :

 यह  सच  है  कि  सम्मेलन  में  तटद्र  मत्स्य ग्रहण  पर
 चर्चा

 की  गयी  थी

 समुद्र  के  निकट  के  सात  राज्यों  के  साथ  मीठे  पानी  में  मत् स्प ग्रहण  के  प्रदान  पर  विचार  किया  जायेगा  ।

 हम  अन्तर्देशीय  मीन  क्षेत्रों  के  बारे  में  चर्चा  करने  के  लिये  उड़ीसा  पश्चिमी  बंगाल  में  कहीं  सम्मेलन

 करने  वाले  हैं
 ।

 ee

 मल  अंग्रेजी में
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 श्री  पाणि प्र हो
 :

 क्या  इस  सम्मेलन  में  चिल्का  झील  मीन  क्षेत्रों  के  बारे  में  विचार  किया
 गया था  ?

 fat ato  कुष्णप्पा: मूल विषयों में से मूल  विषयों  में  से  एक  यह  भी  था
 ।

 उस  सम्मेलन  में  उड़ीसा का
 निधित्व ठीक  प्रकार  गया  था  |

 16..]  Gogo  नायर  :  विवरण  से  पता  चलता  है  कि  सम्मेलन  में  प्रत्येक  रेलवे  पर  माल  को

 ठंडा  रखने  वाले  डिब्बे  चलाने  की  विद्वेष  रूप  से  सिफारिश  की  है  कौर  इतने  वर्ष  के  बाद  हमें  प्रशासन

 दिलाया  जा  रहा  है  कि  दो  डिब्बे  चलाये  जायेंगे  ।  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय  ने  माल  को  ठंडा  रखने

 वाले  माल  डिब्बों  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किया  है  कौर  यदि  तो  उनकी  संख्या  क्या  है  कौर  वे

 कितने  समय  तक  चलायें  जायेंगे
 ?

 शी  मो ०  ह « |  कृष्ण प्पा  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हम  देश  भर  की  विभिन्न  लाइनों  पर

 २०  माल  डिब्बे  चलाना  चाहते  हमने  इसका  साधार  ठेका  देने  के  लिये  संसार  ५  टेंडर  मांगे थे

 परन्तु  संख्या  इतनी  कम  थी  कि  किसी  ने  टेंडर  नहीं  भेजे  ।  इसलिये  हमने  रेलवे  मंत्रालय  से

 करके  यह  निर्णय  किया  है  कि  जहां  तक  सम्भव  हो  उनका  निर्माण  भारत  में  ही  किया  जाये  |  मुझे

 है  कि  डेढ़  वर्ष  में  मालाबार  तट  पर  दो  ऐसे  माल  डिब्बे  चला  दियें  जायेंगे  ।

 श्री  श्राचार
 :

 मुख्य  निर्णय  बया  है
 ?

 श्री  Alo  कृष्ण प्पा  :  वे  सभा-पटल  पर  रखे  गये  सम्मेलन  में  प्रतिकार  मछली  पकड़ने

 वालों  की  सरकारी  संस्थापकों  में  शामिल  नावों  में  मछलियों  के  परिष्करण  कौर  उन्हें

 ऐसे  माल  डिब्बों  में  भेज  जिनमें  उन्हें  ठंडा  रखा  जा  इसका  व्यापार  बढ़ाने की  झर

 श्रमिक  ध्यान  दिया  गया  था  ।

 fat do  प०  नायर  :  यह  देखते  हुए  कि  माल  ठंडा  रखने  वाले  डिब्बे  मंहगे  होते  हें  उन्हें

 प्राप्त  करना  कटिन  होता  है  ।  कया  सरकार  ने  खड़गपुर जेसी  संस्थापकों से  यह  गवेषणा  करने  के  लिये

 कहा है  जिस  से  कि  इनका  निर्माण  कम  मूल्य  पर  किया  जा  सके
 ।

 भ
 कशी  सोचें वें  कृबष्णप्पा  :  हम  इनकी  बजाये  विवाहित  माल  डिब्बे  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  कर

 रहे  ह्  |

 taht  कया  सरकार  ने  इस  विषय  में  कोई  कार्यवाही  करने  का  निर्णय  किया  है  जिससे

 बड़े  समवाय  साधारण  मूछों  से  प्रतिस्पर्धा न  करें  ।

 श्री  मो०  do  कुष्णप्पा
 :

 बड़े  समवाय  मगर  के  लिये  उपयोगी  सिद्ध  हो  रहे  हें  ।  वे

 मुझे  से  मछलियां  खरीद  केते  हैं  झ्र  विदेशों  में  उन्हें  बेच  देते  हैं  ।  मलाया  भ्रमरी का  को

 मछलियों  का  निर्यात  कर  के  वे  हमारे  लिये  डालर  कमाते  हैं  ।

 कराधन  प्रदेश  में  कृष्ण  बांध *

 Foy.  श्री  बलरास  कृष्णा
 :

 क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  झ्रान्घ्न  प्रदेश  में  कृष्ण  बांध  का  काम  इस्पात  की  कमी  के  कारण  रुक

 गया
 te

 प्रंग्रेजी  में

 12K  rishna  Barrage  Andhra  Pradesh,
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 क्या  सरकार  को  ary  ga  की  सरकार  से  कोई  भ्रम्यावेदन  मिला  है  कि  इस  कार्य  को

 पूरा  करने  के  लिये  ates  १०००  टन  इस्पात  शीघ्र  भेजा  कौर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 !

 सिचाई
 कौर  विद्युत  उपमंत्री  sie  श्रान्त  प्रदेश  सरकार से

 ऐसा  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  मिला  है  कि  इस्पात  की  कमी के  कारण  काम  रुका  gard  परियोजना

 प्राधिकारियों  ने  यह  सुचना  अवद्य  भेजी  थी  कि  १९४७  की  समाप्ति  तक  कृष्ण  बांध  तैयार  हो
 जायेगा

 केवल  दो  दरवाजों  का  निर्माण  होना  बाकी  रह  जायेगा  जिसके  लिये  we  ४३१  टन
 इस्पात की  श्राव्य कता  होगी  |

 खान  भ्र  ईंधन  मंत्रालय  ने  लोहा  कौर  इस्पात  नियंत्रक  से  प्रार्थना  की  है  कि  वह

 टाटा  से  अथवा  आयात  किये  गये  स्टाक  में  से  श्रघिकतम  प्राथमकिता  दे  कर  ४३१  टन  इस्पात की

 तुरन्त  करे  |

 भ्रमण  सूचना  प्रश्न  कौर  उत्तर

 बम्बई  नगर  को  चावल  का  सम् भरण

 शिल्प  सुचना  प्रदान  संख्या  ४.  ga
 मंदिर  सूची  :

 प्रयास
 :

 गया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्र  ने  बम्बई  को  चावल  का  पर्याप्त  कोटा  दे  दिया

 कया  सरकार  को  पता  है  कि  उचित  मूल्य  दुकानों  पर  लाइन  लगा  कर  घण्टों  खड़े  रहने  के
 बाद  भी

 लोगों
 को

 श्रद्धा  सेर  चावल  भी  नहीं  मिलता  ;

 गत  तीन  महीनों में  केन्द्र  नें  बम्बई  को  कितना  चावल  दिया  श्र

 बम्बई
 नगर  में  खाद्यान्नों की  पति  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  कर  रही  है  ?

 खाद्य  तथा  उपमंत्री
 श्र०  स०  :  सरकार  निरसन  चावल के  भंडार  को

 देखते
 हुए  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  बम्बई  नगर  में  चावल  बाहर  से  तो  श्री  सकता  था

 वहां  से  बाहर  चावल  जा  नहीं  सकता  नगर  में  पर्याप्त  मात्रा  में  सरकार  द्वारा  चावल  बांटा
 गया  |

 जी
 प्रति  व्यक्ति  को  ३  सेर  चावल  दिया  जा  रहा  है  ।

 (7)  सितम्बर और  १९५७  में  बम्बई नगर  में  २२,७५०  टन
 चावल  बांटा

 गया |

 सरकार  ने  बम्बई  नगर  में  ,०००  टन
 चावल  प्रतिमास  बांटना  शुरू  कर  दिया  है

 दुकानों  पर  लम्बी  लाइनें  नहीं  <ett  ं

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  नौशेरा  भरुचा  सरकार  ऐसा  कोई  देगी  कि  वह  बम्बई  राज्य  को

 इतना  चावल  देगी  कि  बम्बई  सरकार  पहचान  पत्रों  जो  जनता  को  दिये  जाने  वाले

 लोगों  को  काफी  चावल  देने  में  सफल  हो  सके  ?

 थ  प्र्०  प्०  थामस  :  इस  समय  हम  बम्बई  नगर
 के  लिए  €,०००  टन

 चावल  देरहे हैं

 a
 कौर  हर  व्यक्ति

 को
 हे  सेर  चावल  मिलेगा

 ad
 कि  वह  उससे  इसी  मात्रा  में  गेहूँ  भी

 श्री  भा०  छठ  गायकवाड़  :  यदि  लोगों
 को  पर्याप्त मात्रा  में  चावल  मिलता है  तो  दुकानों

 पर  लम्बी-लम्बी  लाइनें  क्यों  लगो  रहती  क्या  यह  भी  सच  है  कि  उचित  मूल्य  की  दुकानों  की

 संख्या  भी  पर्याप्त  है  ?

 न»  2 A
 महोदय  :  लोग  एक  एक  करके  लेते  है  ।  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  मिलने  पर  भी

 लाइन  तो  लगाना ही  पड़ेगा ।

 धो  भाग  Fo  गायकवाड़  यदि  दुकानों  की  संख्या  होगी तो  लम्बी  लाइनें  नहीं
 लगेंगी  ।  इसका  wee  कि  दुकानों  की संख्या  अ्रपर्याप्त  है  ।

 चरी  wo  म०  थामस
 :

 सितम्बर  और  अक्तूबर  दोनों  महीनों में  हमने  £,०००  टन

 चावल  दिया  ।  पर  नवम्बर  के  महीने में  हमें  oa  थी  कि  वहाँ  क  ग्रन्तरिक  से  वहाँ

 चावल  उपलब्ध हो  जायेगा  |  हमने  बम्बई  का  चावल  का  कोटा  घटा  कर  ८,०००  टन

 कर  दिया--  टन  नगर  के  लिए  कौर  ४,०००  टन  उपनगर के  लिए  पर  इस  बात  की

 शिकायत  की  गई  दुकानों  पर  लम्बी  लम्बी  लाइने  लगी  रहती  है  हमें  बम्बई  का

 कोटा  फिर  बढ़ा  कर  €.,०००  टन  कर  दिया  ।

 शी  भा०  Fo  गायकवाड़  :  क्या  बम्बई  उपनगर  को  मिलाकर  बम्बई  की  जनसंख्या

 कौर  बम्बई  उपनगर  को  मिलाकर  बम्बई  की  चावल  की  आवश्यकता  का  सरकार  को  पता

 fat श्र०  Ho  थामस  :  अनुमान  है  2Y,000  टन  गेहूं  कौर  ८,०००  टन  चावल  की

 श्रावदयकता  पड़ेगी |

 महोदय :  कई  प्रश्नों  के  लिए  अ्रनुमति  दी  जा  चुकी  sae  हम  काम  शुरू

 करेंग े।

 प्रश्नों  क  लिखित  उत्तर

 बनाये  जाने  वाले  जहाजों  के  नकी

 श्री  feat  नय्यर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 fig

 क्या  यह
 सच

 है  कि  frame डियाज  में  जो  जहाज  बनाये जा  रहे  हैं
 उनके

 मूल  नकदी  फ्रांस से  भराये हैं  ;

 यदि
 तो  फ्रांस से

 खरीदे  गये
 इन

 नक्शों
 पर

 क्या  लागत  देनी  कौर

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 दिया  में  नकदी  क्यों  नहीं  बनायें  गये ं?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  (#)  सामान्यतया  fart
 ms

 में  बनने
 वालें  सभी  जहाजों  के  निर्माण  संबंधी  सभी  शिपयार्ड  में  ही  बनाये  जाते

 केवल  मूल  ननदों  बाहर  से
 मंगाये

 जाते  हैं
 ।

 फ्रांस  से  मंगाये  गये  नकलों  की  लागत  निम्न  प्रकार  qv :——

 वी०  सी०  gy  ६८,२१०  रुपये

 बी०  सी०  १३६  नौसेना  का  सर्वेक्षण  ६,५०,०००  रुपये

 मूल  नकद  बनाने के  लिए  पर्याप्त  अनुभव  तथा  पहले  बने  जहाजों  के  संबंध में  पर्याप्त

 was की  ावइयकता  पड़ती है  हमारे  शिपयार्ड  में  प्रभी  ये  दोनों  बातें  नहीं  हैं

 भारतीय  नाविक

 ob
 |  FoQR.  श्री  gto  ना०  मुकर्जी  :

 क्या  परिवहन  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जैसा कि  मालाबार  हेराल्ड  के  अंक  में  बताया  गया

 कि  जो  भारतीय  नाविक  लाइबेरिया तथा  अन्य  देशों  को  जाते  हैं  उन्हें  विदेशों  के  नाविकों

 का  १/५  भाग  ही  उपलब्धियां  मिलती हैं  तथा  उनके  साथ  अनेक  प्रकार  सामाजिक  भेदभाव

 किया  जाता है  ;

 क्या  अरन्य  विदेशी  नौवहन  हित  भी  इसी  प्रकार का  भेदभाव  करते  भ्र

 इसे  रोकने
 के  लिए  कार्यवाही

 की  जा  रही

 तथा  संधार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  शौर
 जी नहीं  ।

 यह  बात  सच  है  कि  जो  भारतीय  नाविक  विदेशी  जहाजों  में  जाते  हैं  उन्हें  विदेशी  नाविकों का

 १/५  भाग  वेतन  आदि  मिलता  यह  बात  ठीक  है  कि  यूरोपीय  नाविकों
 की तुलना  में

 भारतीय  नाविकों का  कम  वेतन  मिलता है  क्योंकि  पोत  को  चलाने  के  लिए  बहुत से  नाविकों की

 श्रावव्यकता  होती है  ।  इस  संबंध में  हमें  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  विदेशी  जहाजों  में  काम

 करने  वाले  भारतीय  नाविकों  के  साथ  सामाजिक  भेदभाव  किया  जाता  है  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 दक्षिण  रेलवे  में  इंजन  परिचालक  वर्ग

 1८६३.  श्री
 क्या  रेलवे

 मंत्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  रेलवे  के  इंजन  परिचालक  वर्ग  झपने  कार्यकारी  पदों  पर

 विगत  पांच  वर्षों  से  भ्रमित समय  में  भी  स्थायी  नहीं  किये  गये

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 ह

 अंग्रेजी  में
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 क्या  स्थायी  पद  उपलब्ध  नहीं हैं  प्रिया  वरिष्ठता  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ;

 क्या  स्थायी  हो  जाने  पर  उन्हें  स्थायीकरण  के  लाभ  भूत लक्ष्मी  प्रभाव  में  मिलेंगे ;
 शरर

 बिना  अ्रधिक  विलम्ब  किये  उन्हें  स्थायी  कर  देने  के  लिये  क्या  कदम  उठायें  जा  रहे  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  at):  हों

 विलीनीकरण  की  पश्चात्  वर्ती  रिक्नताग्रों  का  १४  PEK  से  स्थायीकरण

 नहों  किया  गया  है  क्योंकि  रेलों  विलीनीकृत  अवस्था  में  मिलीजुली  वरिष्ठ  सूची  कौर

 पदोन्नति  एककों  का  निर्णय  कभी  निलम्बित

 स्थायी पद  उपलब्ध हें  किन्तु  मिलीजुली  वरिष्ठता  सूचियाँ  ake  उसके  पश्चात

 चुनाव  प्रभी  बाकी  है  ।

 श्रेणी  के  ड्राइवरों  का  स्थायीकरण  area  कर  दिया  गया  है  ।  श्रेणी के

 ड्राइवरों  का  स्थायीकरण  अनके  चुनाव  के  पश्चात्‌  शुरू  किया  जायेगा  ।  इस  कार्य  में  er

 करने के  लिये  एक  वरिष्ठ  स्तर  शभ्रधिकारी  पहले ही  डेपुटी  कर  दिया गया

 रेंड  बांध  परियोजना

 ं
 1८६५.  श्री  कालिका  fag:  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री यह  बतान  की  कृपा  करेंगे

 कि

 उत्तर  प्रदेश की  रेंड  बांध  योजना  के  लिये  निर्धारित  २६  करोड़  रुपये  में
 से  द्वितीय

 योजना  भ्र वधि  में  उक्त  परियोजना  पर  कितनी  रकम  होने की  संभावना

 पैंतालीस  करोड़  रुपये की  कुल  अनुमानित  लागत  में  से  रेंड़  योजना  पर

 अभी  तक  कितनी  रकम  खच  हो  चुकी  है  ?

 पसीना  ate  fara  उप मंत्रों  (att  :  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  २६  करोड़

 रुपये  की  सम्पूर्ण  रकम  खने  होनें की  संभावना

 g > थे १९५७  के  अत  तक  ८  करोड़  Es  लाख  रुपये  खच  इनमें से

 लगभग  २  करोड़  ६५  लाख  रुपये  विदेशी  मुद्रा  में  थे  ।

 चिलका  मीन  क्षेत्रਂ

 1*८६८.  डा०  सामन्त  बिहार  :
 कया  खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे

 उड़ीसा में  बा लु गांव  के  चिलक मीन  क्षेत्रों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  गवेषणा  श्रधघिकारी

 कब  स  कराये  कर  रहे

 क्या  उपयुक्त  गवेषणा  अधिकारी  कार्य  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  के  समक्ष

 we तक  कोई  प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  पाये  हैं  ;

 Ta  अंग्रेजी  में
 Dam  Project

 18Chilka  Fisheries.
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 चिलका  दिल  में  मत्स्य  उत्पादन  में  ह्वास  के  क्या  कारण है  ;

 क्या
 इस  मत्स्य

 क्षेत्र  को  संरक्षित  wa a  इसक  उत्पादन  में  वृद्धि  करने के
 लिखें

 सरकार  के  समक्ष  कोई  प्रस्ताव  कौर

 (5)  यदि  तो  ये  प्रस्ताव कब  क्रियान्वित  किये  जायेंगे  ?

 क्ष  उपमंत्री  मो०  :  १७  PEKR  से  ।

 (a)

 चिलका  झील  में  यदि  मत्स्योत्पादन  में  अ्रवतति  हुई  है  तो  इसके  का रंग  wt  नेता

 शीघ्र  नहीं  बताये जा  सकते  इसका  कारण  निर्धारित  करने में  अनेक  वर्षों  तक  झनुसंघान

 करना  पड़ेगा  |

 at  चिलका  अनुसंधान  यूनिट  द्वारा  जांच  के  परिणाम  विदित  होने  पर  ही

 इस  दिशा  में
 संरक्षण  प्रदान

 कर
 उत्पादन  वृद्धि  के

 प्रश्न
 पर
 विचार

 किया
 जायेगा

 पदों  wy  क्रमोन्नति

 || $:.. ८७२.  श्री  संबंदम्‌  :
 क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार को  ३१  जुलाई  १९५७  को  मद्रास  राज्य  के  नेगापटम्‌  के  जिला  भाण्डार
 नियंत्रक  के  कार्यालय  से  पलकों  के  पदों  की  क्रमोन्नति  के  बारे  में  कोई  ज्ञापन  sa  हम्ना  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  नें  इस  पर  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  of,  हाँ

 सम्बन्धित  कर्मचारियों  की  प्रार्थनापत्रों पर  विचार  किया  गया  था  किन्तु

 बे  झौचित्य  संगत  नहीं  समझी  गई  ।

 सांता ऋस  हवाई  ष्

 1*८७३.  sit  कमलनयन  बजाज  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  निकट  भविष्य  की  शझ्रावश्यकताथ्रों पर  विचार  करते  हुए  सांता  जज

 हवाई  wee  की  सीमा
 कौर  विमान  पट्टी  को  विस्तृत  करना  श्रावक यक

 यदि  तो  क्या  ak  भूमि का  श्रषिग्रहण  किया जा  रहा

 उसके  लिये  (%)  हवाई  निगम  भर  (२)  ea  पक्षों  में  दिये  जाने  वाले
 प्रतिकर  की

 सम्भावित  लागत  कितनी

 किन-किन  शभ्रौद्योगिक  संस्थानों  की  भूमि  अ्रधिमृहीत  की  जायेगा  ?

 तथा  संचार  मंत्री  (sit  लाल  बहादुर
 :  अर

 झंगवी  में

 of  Posts.
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 १२३  लाख  रुपये हैं  किन्तु  यथा
 प्रतिकर

 की  रकम  यथासमय  भूमि

 aaa  प्राधिकार  द्वारा  निर्धारित की  जायेगी  ।

 १.  ara  इंडिया  ग्लास  दी  लि० ।

 विजय  इंडस्ट्रीज ।

 सस्ता  कारपोरेशन  ।

 कमानी  इंजीनियरिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  ।

 कमानी मेंटल  एलायज  लिमिटेड

 भारत  सिल्क  मिल्ज  लिमिटेड

 पुना-बंगलौर  लाइन

 1८७६  शो  मोहम्मद

 इमाम :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 q
 we  गेज  म  परिणत करने पूना  att  बंगलौर  के  बीच  मीटर  गेज  सेक्शन  को

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ;  कौर

 इस  काय॑  पर  कुल  कितना  wa  होगा  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  a  पुना-बंगलौर  tar

 को  ब्राड  गेज  में  परिणत  करने  का  नहीं  है  ।  स्ुरुडवादी-मिराज  मीटर  गेज

 कनवर्सन  के  विकल्प  रूप  में  पूना-मिराज  सैक्शन  को  ate  गैज  में  बदलने  की  जांच  की  जा

 रही
 हैं  ।

 रेलवे  दुर्घटना  के  पीड़ितों  को  प्रतिकर

 1* ८७७.  श्री  स०  स०  बुर्जों  :  क्या  रेलवे  मंत्री  काटपाडी  कौर  कानपुर

 विस्फोटों  के  पीड़ितों  को  यदि  प्रतिकर  दिया  गया  हैं  तो  उसे  बताने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  (att  शाहनवाज़  :  अ्रन्तरकाली  सहायता  के  रूप  में  २,२००

 रुपये  की  रकम  दी  गई  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  अधिकारी  पक्षों  में  वितरण हेतु  सम्बन्धित  श्रमिक  प्रतिकर  आयुक्तों  के

 २७,०००  रुपये  जमा  कर  दिये  गये  हैं  ।

 उड़ीसा  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 1८७८.  श्री
 व०  मलिक

 :
 क्या  सामुदायिक विकास  मंत्री यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  १९५८  में  कुछ  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड  खोलने ~
 के  लिय  उड़ीसा  सरकार  ने  भारत  सरकार से  धन  स्वीकृत  करन  के  लिये  sar की  है  ;

 झौर

 मूल
 झुंप्रेजी  में

 279
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 यदि  तो  इस  विषय  में  कया  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  go  Fo  :  हां  ।

 राज्य  सरकार  को  परामर्श  दिया  गया  है  किवे  १  जनवरी  १९५८ से  १०

 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  जमीन  विस्तार  कार्य  कर  सकते  हैं  ।  कौर इन  खण्डों

 का  समायोजन  कमंचारियों  की  उपलब्धि  पर  छोड़ते  हुए  9eua H Alaed के  प्रावधान  में

 समायोजित किया  जा  सकता  है  |

 रात्रि  विमान

 1८७९.  श्री  fao  do  शुक्ल :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  ॒  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  विमान  निगम  नागपुर में  रात्रि एयर  मेल  का

 रुकना  बन्द  कर  रहा  ;  भ्र ौर

 a
 यदि  तो  इसके  कारण  a श  ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  जी  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 पंजाब में  सड़कें

 दप् श्री दी० चं० दार्मा at  दी०  qo  शर्मा  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  अवधि  में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  में  से  पंजाब  सरकार

 को  कितनी  रकम  दी  गई  है  श्र  कुल  कितने  मील  सड़कों  का  निर्माण  हुआ

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना

 में  केन्द्रीय  सड़क  निधि  से  २१८.४१  लाख  रुपये  पंजाब  सरकार  को  दिये  गये  थे  ।  राज्य

 सरकार के  ३८३  मील  लम्बी  सड़कों  के  निर्माण  पर  १७६.२१  लाख  रुपये  खर्च  हुए  ।

 दिल्‍ली  में  पानी  का  सम् भरण  att  मल-निस्सारणਂ

 JS  डा०  राम  सुभग  सिंह  :
 2.

 Lat  रामेश्वर  टाटिया  :

 a  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  जल  संभरण  ae  मल-निस्सारण  की  अनेक

 योजनायें रूकी  पड़ी  हें  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 स्वस्थ्य  मंत्री
 (ait  ° .  जी  नही ं।

 1  मूल  अंग्रेजी  में

 Night  Air  Mail  Service.

 ’Delhi’s  Water  Supply  and  Sewage  Disposal.
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 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 .  धनुष कोटि  अवतरणी '

 श्री  ०  ०  fast  रेलवे  मंत्री  २३.  १९५७  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या
 ३००

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 धनुषकोटि  अवतरणी  को  रामेश्वरम  के  निकट  सुरक्षित  स्थान  पर  स्थानान्तरित

 करने  के  प्रदान  की  जांच  के  लिये  नियुक्त  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  किये  गये  निर्णय
 का  क्या  स्वरूप  है  ;  AK

 इस  पर  कब  तक  कार्य  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  धनुष कोटि  झ्रावतरणी के  स्थानान्तरण

 का  wet  कतुसमुद्रमू  परियोजना  से  घनिष्ठ  रूप  में  सम्बद्ध  है  श्र  प्रभी  यह  परिवहन  मंत्रालय

 तथा  योजना  आयोग  के  विचाराधीन  है  ;  इस  पर  प्रति  निर्णय  नहीं  किया जा  सकता
 a

 ह  |

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 डाक  तथा  तार  विभाग  के  भवन

 की  कृपा  करेंगे ८३.  श्री  भक्त  दर्शन :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने

 कि

 FEXY-4E  में  डाक  तथा  तार  विभाग  के  भवन  निर्माण

 कार्यक्रम  के  लिये  कितनी  धनराशियां  निश्चित  की  गई  ;

 उसमें  से  कितने  धन  का  उपयोग  किया  जा  सका  कौर  कितना  धन

 व्यपगत हो  गया  ;

 PERG-US  में  इस  के  लिये  कितनी  राशि  नियत  की  गयी है

 कौर

 इस  सम्बन्ध  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 इस परिवहन  तथा  संचार
 मंत्री  बहादुर  :

 से a
 सम्बन्ध  में  लोक  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  पत्र  रक्खा  @  |

 विवरण
 लाखों

 a
 EO  RYY—YE  न  &

 ५६-४७
 VERN

 और  और
 पूरक-रक्षित  धनराशि  २२३  %,9&  Qs

 १७

 2, GeF* ६  केके  ,६९

 ५७  TH)

 ब्यपगत  धनराशि .  RXR

 1  मूल  प्रंग्रेजी  में

 *®Dhanushkodi  Pier

 कटन  धनराशियों  में  जमीन  का  उप कल् पन  सम्मिलित  है  ।
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 गायक  परियोजना

 श्री  विभूति  मिश्र  क्या  सिचाई  ste
 विद्यत चक चय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  गंडक  परियोजना  को  पूरा  करने  के  लिये  राष्ट्रीय  बचत  प्रमाणपत्र सरीखे

 प्रमाणपत्र  बेचकर  पांच  में  पांच  करोड़  रुपये  उगाहने  का  प्रस्ताव  हैं  ;

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  :  बिहार  सरकार  गंडक

 योजना  को  पूरी  करने  के  लिये  गंडक  बचत  प्रमाणपत्र  बेचकर  पांच  करोड़  रुपये  इकट्ठा  करने

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  हे  ।

 इस  योजना  की  विस्तृत  रूपरेखा  भी  बिहार  सरकार  द्वारा  afar  रूप  से

 निर्णीत  नहीं  की  गई  है  ।

 रुपौला  परियोजना  विशाखापत्तनम  के  बीच  रेल  को  लाइन

 1*८८४  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  से  ऋण  सम्बन्धी  २९  Rex

 तारांकित प्रदान  संख्या  १२९२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  रूरकेला  परियोजना  ait  विशाखापत्तनम के  बीच  रेलवे  लाइन  निर्माण करने  के

 बारे  में  कोई  निणंय  किया  गया  atk

 यदि  तो  इस  का  कया  परिणाम  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तलक थि णी  क्रय

 1८६  श्रीमती  रेण  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १  १९५७  के  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  ५३१५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कलकत्ता  के  लिये  प्रतीक  क्षमता  सम्पन्न  तलकर्षिणी  प्राप्त
 कर

 ली  गई

 यदि  तो  इस  की  कितनी  क्षमता

 क्या  सुन्दरबन  क्षेत्र  में  तल कर्षण  के  लिये  क्षमता  शेष  र

 ag  तलकर्षिणी  कब  तक  कार्य  आरम्भ  कर  देगी
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  हां
 ।  तलकंषिणी बन

 चुकी  है  अर  उस  के  १९५८  तक  प्राप्त होने  की  संभावना है

 ५,०००  टन  प्रति  घण्टा  |

 जी
 नहीं

 ।

 हरि

 तक  ।

 tat  sit  में

 रे*  Dredger.
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 सड़क  निर्माण

 कि
 ं

 1८८७.  श्री  य०  सि  परमार
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  मोटरोपयोगी  सड़कों  का  निर्माण  कार्य  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  कौर  अनेक  गैंग  पृथक  कर  दिये  गये

 क्या  यह  सच  है  कि  अनेक  बेलदार  बेरोजगार  हो  गये  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  नवीन  सड़कों  का  निर्माण काय  नहीं  किया  जा  रहा  है  कौर  आन्तरिक

 प्रदेश में  जिन  सड़कों  का  काम  हो  रहा  था  उन  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा

 यदि  तो  मोटरों  के  लिये  उपयोगी  सड़कों  के  निर्मण  में  शी  करता  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये जा  रहे  हैं  ताकि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  की  पूर्ति  की  जा  सके
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  शरर  नहीं  ।

 १  RENE  के  पूर्व  की  गयी  सड़कों  पर  अधिक  ध्यान  केन्द्रित  किया  जा

 रहा  जिन  सड़कों  पर  १  QEURH के  पूवे  बिना  समुचित  स्वीकृति  कार्प  ara  किया

 गया था  वहां  कुछ  स्थानों  पर  कार्प  रोकना  पड़ा  किन्तु  परियोजना  भ्रनुमोदन होते  ही  इन्हें

 पुनः  प्रारम्भ  कर  दिया  जायेगा
 |

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  ग्रीस  कार्य हो  रहा  है  ।

 परियोजना  सम्बन्धी  कार्यों  में  सीमेंट  का  प्रयोग

 ८८८.  शी
 :

 कया  सिचाई  शौर  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  विदित  है  कि  बड़ी  बड़ी  परियोजनाश्रों  के  निर्माण  कार्यों  में  सीमेंट

 का  उचित  अ्रनुपात  में  प्रयोग  नहीं  किया  जा  रहा

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच की

 इसे  रोकने के  लिये
 सरकार

 ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 सिचाई  कौर  विद्युत्‌  उपमंत्री  जहां तक  सरकार
 को

 विदित  सीमेंट  का

 प्रयोग  नियत  विस्तृत  विवरण  के  wears  किया  जा  रहा  है  ।

 तथा  set  नहीं  उठते
 |

 रेलवे  सुरक्षा  बल*ਂ

 श्री  तंगामणि  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाणिज्यकीय विभाग  द्वारा  रेलवे  करमचारियों के  रूप  में

 भरती  किये  गये  रेलवे  सुरक्षा बल  के  व्यक्ति  जो  उस  विभाग  में  जाने  के  इच्छुक  उन्हे ऐसा  करने

 की  अनुमति दी  जाती  है  ;

 )  क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  जो  व्यक्ति  १४  १  €  yv—fare for & ag fart दिन  से  यह  विभाग

 सुरक्षा  बल  में  परिवर्तित  कर  दिया  गया  है  के  पुर्व  रक्षा  श्र  प्रतिपादन  में  नियुक्त  थे  उन्हें  नियमित

 रेलवे
 सेवा  नियोजन

 में  स्थानान्तरित  कर
 दिया  जायेगा

 शर

 मूल  wit  में

 2tRailway  Protection  Force.
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 उपरोक्त
 ढंग  पर  दक्षिण  रेलवे  में  कितने  व्यक्ति  स्थानान्तरित  कर  दिये  गये  हैं  ग्रोवर  कितने

 आवेदन  कर्ता  स्थानान्तरण के  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  वैयक्तिक  प्रार्थनाओं  पर  विचार  किया  गया  है

 an  जहां  कहीं
 भी

 कर्मचारियों  की  संख्या  पर  प्रभाव
 न

 पड़ते  हुए  इस  की  पूति  की  जा  सकती  थी  ये

 र्थनायें  स्वीकृत  कर  ली  गई  हैं  ।

 नहीं
 ।

 (7)

 (१)  अरन्य  विभागों  में  स्थानान्तरित  किये  गये  कर्मचारियों  की  संख्या  WG

 (२)  विचाराधीन  प्रार्थनापत्रों  की  संख्या  रे५६

 रेल  की  पटरियों की  कीमत

 थी
 सुबोध  हासिल

 :

 श्री  स०  स०  सामन्त 1*ैंप&०.
 {

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसेज  टाटा  wae  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  सम्भारित  की

 जाने  वाली  रेल  पटरियों  की  कीमत  उसी  स्टेण्ड डे  कौर  नाप  की  शिकायात  की  जाने  वाली  पटरियों  से

 अधिक

 यदि  तो  प्रत्येक  पटरी
 की

 कीमत  में  कितना  wax  रोक

 क्या  यह  सच  है  कि  मेससे  टाटा  गायन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  की  पटरियां  विदेशी

 पटरियों से  कम  टिकाऊ  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  नही ं।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जी  नहीं  ।

 दिल्ली  में  बिजली  की  खपत

 सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  बिजली  के  भावी  खपत के  बारे  में  प्राक्कलन तैयार  किया  गया

 यदि  तो  दिल्‍ली  में  आगामी दस  वर्षों  में  बिजली
 की  आवश्यकता ak  संभरण

 कितना  कितना  श्र

 इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ।

 ह  अ सिचाई  भर  विद्युत  उपमंत्री  ee विविधा

 fae  wi  मे
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 मांग  श्र  संभरण  की  अनुमानित  स्थिति  नीचे  दी  गई

 aq  मांग  संभरण

 ZEKO—|N  १४६,०००  किलोवाट  १४५३,०००  किलोवाट

 QECU—-F  १८७,०००  किलोवाट  LEY,  किलोवाट

 राज्य  विद्युत बोर्ड  द्वारा  २०,०००  किलोवाट का  डीजल  चालित  स्टेशन  स्थापित

 करने  का  कार्य  प्रगति  पर  है
 ।

 इस  के  अतिरिक्त  टेक्नीकल  सहकारी  मिशन की  सहायता  से  ३०,०००.

 किलोवाट  स्टीम  संयंत्र  भी  शी  घ्  स्थापित  किया  जायेगा  ।  इन  दो  नये  स्टेशनों  से  १९६०-६१  तक

 बिजली  की  श्रावश्यकता पूर्ति  की  जा  सकेगी  ।  उस  के  पंजाब  सरकार  की  भाखड़ा  नांगल

 व्यवस्था  से  ४०,०००  किलोवाट  बिजली  उपलब्ध  होगी  जो  बाद  के  कुछ  वर्षों  तक  मांग  पूर्ति  करेगी  ।

 रेलवे  की  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना

 ८६२.  श्री कालिका सिंह  :  कया  रेलवे  मंत्री  २०  १९४५७  के  तारांकित प्रदान  संख्या

 ३०७  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  लोक  सभा  के  पटल  पर  विदेशी  मुद्रा  से  अन्त ग्रे स्त विभिन्न  as  बताने  वाला

 एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  बतायंगे कि  :

 अभी तक  उपलब्ध  विदेशी  मुद्रा निधि  कितनी  इस  में  विश्व  बैंक  द्वारा  स्वीकृत

 ऋण  भी  समिलित  हो  विभिन्न  रकम  श्र  तिथियां  प्लग  अलग  बताई  गई  हों
 ;

 उन  विद्युत  बांधों  के  क्या  नाम  हैं  जो  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  तरन्त  तक

 विद्युतीकरण  योजना  के  भ्रन्तर्गत  रेलों  को  बिजली  संभरित  करेंगे  श्र  प्रत्येक  बांध  द्वारा  संभरित

 अनुमानित एकक  कितने  हें  ?

 रेलवे  उपमंत्री ait  शाहनवाज़  :
 माननीय  सदस्य  से  लोक  सभा  के  पटल  पर  रखे

 गये  विवरण  पत्र  संख्या  १  को  देखने  की  प्रार्थना  है
 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८४]

 लोक  सभा  पटल  पर  रखे  गये  विवरण  पत्र  संख्या  दो  में  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।

 दामोदर  घाटी  उत्तर  प्रदेश  उड़ीसा  पश्चिमी
 बंगाल  सरकार

 अर  कलकत्ता  विद्युत  संभरण  निगम  के  मिले  जुले  तापीय  कौर  जल  विद्युत  ग्रिड  पद्धति  से  पूर्वी aI

 उत्तर  रेलवे को  विद्युत्शक्ति  सम्मलित की  जायेगी  ।  मध्य  रेलवे  के  लिये  बिजली  बम्बई  राज्य

 विद्या  ais  श्र  रेलवे  के  परस्पर  सम्बंधित  fas  पद्धति से  उपलब्ध  होगी ।  दक्षिण  रेलवे के  लिये

 आवश्यक  विद्युत्‌  सम्भरण  मद्रास  सरकार  ग्रिड  से
 मिलेगा

 ।  चूंकि  यह  बिजली  परस्पर  सम्बन्धित
 fas  पूर्ति  के  माध्यम  से  संभरित  होगी  विभिन्न  ग्रिड  से  सम्बन्धित  प्रत्येक  जल-विद्युत  स्टेशन

 द्वारा  सम्भरित  बजली  का  परिमाण  बताना  सम्भव  नहीं  होगा  |

 डमडम  में  विमान  दुर्घटना  की  जांच

 थ्री  दी०  Wo  zat

 भी  विश्वनाथ  रेड्डी
 :

 लल  श्रीमती  मजीदा  अहमद
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मूल  a  जी  में
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 १  सितम्बर  १६५७  को  डमडम  हवाई  ५ क  पर  इंडियन  एयर  लाइन्स  कॉरपोरेशन

 के  फ्रेटर  डेकोटा  के  दुर्घटनाग्रस्त  होने  की  जांच
 जिसमें  चालक  वर्ग  के

 चार  सदस्यों  की  मृत्यु

 हो  गई  के  बारे  में  रिपोर्ट  क्या  सरकार  को  प्राप्त  हो  गई  है

 यदि  तो  क्या  इस  पर  विचार  किया  गया  है  ;

 इस  प्रकार  की  दु्घटनाश्ों  की  पुनरावृत्ति  न  होने  देने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की ग

 तथा  संचार
 मंत्री  लाल  बहादुर  जी  हां  ।

 ख  |
 (  if  )  .  प्रतिवेदन  का  seit  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  |  |

 दिल्‍ली  में  छल-कपट की  घटनायें

 डा०  राम  सुलग fag  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  ी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  क्वार्टरों  ae  फ्लैटों  में  टेलीफोन  चैक  करने  की

 ats  में  नागरिकों  के  साथ  बरती  जाने  वाली  छल-कपट  की  घटनाओं  में  पर्याप्त  विधि  हो

 गई  हे  are

 a
 यदि  at  तो  इंस  विषय  में  कया  कार्यवाही की की  हं

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  ज  नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बाढ़  क्षेत्रों  का  सीमांकन

 1८९४:  श्री  संगण्णा  क्या  सिचाई  शौर  विद्युत  मंत्री  केन्द्रीय  बाढ़  rian  ars

 के  बार  में  re  अगस्त  geyy
 के  तारांकित  wet  संख्या  १२९९  के  उत्तर

 के
 सम्बन्ध  में

 यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  बाढ़  क्षेत्रों  के  सीमांकन के  लिये  सिंचाई ake  2 ६

 मंत्रालय  द्वारा  Wa  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 शर  विद्युत  उपमंत्री  :  केन्द्रीय  बाढ़  नियंत्रण  बोर्ड के  सुझाव

 के  अनुसार  बाढ़  क्षेत्रों
 के

 सीमांकन
 के

 लिये  विधि  श्रघिनियमन  के  प्रस्ताव  का  भारत  सरकार

 ने  परीक्षण  किया  है
 ।

 कानूनी  स्थिति
 के

 अनसार  उस  कार्य  के  लिये  नया  विधान  आवश्यक
 नहीं है  |  राज्य  सरकारों  को  तदनुसार  जानकारी  दी  जा  रही  है

 ।

 हिमाचल प्रदेश  का  नन  विभाग

 ने च्च्  ष्ह्  श्री  रहे  fao  परमार  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  कि  हिमाचल  प्रदेश  का  वन  विभाग  सीमावर्ती  खम्भे  रोप

 रहा ह

 क्या यह  सच  हैं  कि  कभी  कभी
 य

 खम्भ  भूस्वामियों
 के

 खेतों  के  मध्य  ग्रीवा ~  ~ ~
 दरवाजे के  समीप  खड़े  किये  जाते  हैं  ;

 tae  अंग्रेजी  में

 *2Demarcation  of  Flood  Zones
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 क्या  यह  सच  है  कि  इससे  किसानों
 को  fon  सुविधा  उत्पन्न  ो  गई  है  ;.

 कौर

 क्या  यह  सच  हैं  कि  किसानों  का  हल  जमीनों  पर  कई  वर्षों  से  afar  है

 कौर  हिमाचल  प्रदेश  में  संविलीन  होने  वाले  कई  भूतपूर्व  राज्यों  में  जंगल  अथवा  जमीन
 का

 समुचित  रेकार्ड  नहीं  था  ?
 झ

 कृषि  उपमंत्री
 ी

 सो ०  व०  :  जी  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 कुछ  स्थितियों  में  खेती  तथा  चराई  के  afar  से  किसानों  द्वारा  सरकारीं

 जमीन  पर  अनुचित  अधिकार  कर  लिया  गया  है
 ।

 स्थिति  के  अनुसार  इन  विषयों  पर  विचार

 किया जा  रहा  है  ।  जिन  भूतपूर्व  राज्यों  में  निधारित  जंगलों  और  बेकार  जमीनों  का

 समुचित  tars  नहीं  रखा  गया  था  वहां  wa  नियमित  व्यौरा  तैयार  किया  जा  रहा  है

 सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  अधिकारों  के  रिकार्ड  लिखे  जा  रहे  ह  ।

 अखिल  भारतीय  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारी  फेडरेशन

 श्री  तंगामणि  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि

 क्या  भारत  सरकार  को  भारत  के  वृहद्  पत्तनों  में  पत्तन  तथा  गोदी  कर्मचारियों

 के  लिये  वेतन  बोर्ड  की  नियुक्ति  के  बारे  में  प्रतीत  भारतीय  गोदी  का  तथा  पत्तन  कमेंट्री

 फेडरेशन  की  से  भझ्रभ्यावेदन  प्राप्त  द्वि  है  ;  att

 यदि  a,  तो  सरकार  नें  इस  विषय  में  कया  कार्यवाही  की  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  झर

 फेडरेशन  की  मांगों  में  पत्तनों  गोदी  श्रमिकों  के  वेतन  स्तर  पर  पुनर्विचार  के  लिये  किसी

 उपयुक्त  माध्यम  की  स्थापना  सम्मिलित  थी  ।  सरकार  कंवल  इन्हीं  कर्मचारियों  के  वेतन-स्तर

 पर  पुनर्विचार  की  मांग  का  श्रौचित्य  भ्र तु भव  नहीं  कर  सकी  ।  १९४७  के  वेतन  की

 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  वेतन  स्तर  की  विषमता  ate  विभेदों  की  आवश्यकता

 सरकार  ने  स्वीकार कर  ली  है  इस  कार्य  के  लिये  एक  विशेष  कार्य  अधिकारी *'

 की  गई  थी  ।  उसने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  जिसे  पत्तन  अधिकारियों के
 विचारार्थ  भेजा  गया  ट  |

 पत्तनों  में  तल कर्षण

 15८६८. श्री  ग्रा सर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ३  सितम्बर  ११५७ के
 तारांकित  प्रदान

 संख्या  PRE  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  aaa  की  व्यवस्था के  प्रभाव  में  रत्नागिरी

 जिले  के  अनेक  पतन  बेकार  रहेंगे  ;
 शर
 क

 मूल  अंग्रेजी  में

 ६
 fficer  on  Special  Duty

 **Dredging  operations,
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 (@)  कया  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  म  रत्नागिरी  जिले  की  नदियों  से  मिट्टी  निकालने

 बका  कोई  कार्यक्रम है  ?

 परिवहन  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  छोटे  छोटे

 का  विकास  राज्य  सरकारों  का  उत्तरदायित्व  है  ।  बम्बई  सरकार  ने  रिपोर्ट

 दी  है  कि  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  तलकषंण  क  प्रबन्ध के  ea  में  रत्नागिरि  जिलें  के

 पत्तन  कार्य  योग्य  नहीं  सही  स्थिति  यह  है  कि  नदियों  में  जिनके  किनारे  afer

 पत्तन  स्थित  नौवहन  सीमित  रहता  है  क्योंकि  नदी  मुख  पर  रेत  एकत्र  होने  से  अवरोध

 उत्पन्न हो  जाता  है  कौर  परिणामस्वरुप  पत्तनों  का  प्रयोग  करने  वाली  नौकाओं  को  अवरोध

 स्यार  करने  के  लिये  ज्वार  की  प्रतीक्षा  करना  पड़ता  है  भर  उन्हें  ग्रान्तरिक  क्षेत्रों में  पहुंचने  में
 अधिक समय  लगता  है

 जी  हा ं।

 श्रन्तर्राष्ट्रीय डाक  संघ

 पद&€.  सरदार  इकबाल  fag  Far  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 अन्तर्राष्ट्रीय  डाक  संघ  की  सदस्यता  से  भारत  को  क्या  क्या  लाभ  हैं  ;  श्र

 क्या  उपरोक्त  सदस्यता  के  लिये  भारत  को  देना  पड़ता  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  हमारी  wa

 राष्ट्रीय  डाक  सेवाओं  के  संचालन  में  परस्पर  सुविधाएं  शर  इस  क्षेत्र  में  परस्पर  सहयोग

 की  समुन्नत  ही  इसके  मुख्य  लाभ  हैं
 ।

 जी  at

 मंसुर  राज्य  में  क्या सा न्र वन  रोग

 श्री  वोडयार  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंसुर  राज्य  के  सोराब  पता लुक  में  wat  वनीय  रोग  का  नवीन

 प्रारम्भ  हो  गया  है  ;  कगार

 हे
 ? a  इस  रोग  को  रोकने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  निरोधात्मक

 उपाय
 किये

 गये

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  \  रोग  का  नवीन  प्रकोप  नहीं  है  ।

 लोक  सभा  के  पर  एक  विवरण  रखा  जाता हैं  |  परिशिष्ट  3,  श्रीगन्ध भ

 eat  sy]

 स्टेशन  मास्टर

 11२११.
 श्री

 :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 भारतीय  रेलों  में  कितने  स्टेशन  मास्टर  हैं  ;

 a

 Forest  Disease.
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 भ्र सि स्टेंट  स्टेशन  मास्टर  से  पदोन्नति  पर  स्टेशन  मास्टर  को  कितना  बेसिक

 वेतन  मिलता  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  १००  रुपये  वेतन  मिलने  के  alate  स्टेशन  मास्टर

 से  पदोन्नति  पर  स्टेशन  मास्टर  को  नये  वेतन  स्तर  का  लाभ  नहीं  मिलता  है  ;  शर

 यदि  हां  तो  सरकार  उनके  लाभ  के  लिये  नये  वेतन  स्तर  पर  विचार

 करेगी  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  9,380  |

 पदोन्नत  पर  निम्नतम  बेसिक  वेतन  १००  रुपय ेहै  ।  वेतन  वास्तविक

 निर्धारण इस  बात  पर  निसार  है  कि  असिस्टेंट  स्टेशन  मास्टर  को  ८०-१७०  रुपये  के

 ऋम  में  उस  समय  कितना  aaa  मिलता  है  |

 स्टेशन  मास्टर  की  पदोन्नति  के  समय  १००  रुपये  मासिक  से  वेतन  पाने

 वाले  भ्र सि स्टेंट  स्टेशन  मास्टर  को  होने  वाला  सत्वर  लाभ  १  रूपये  से  लेकर  ६  रूपये  तक

 है  ।  यह  असिस्टेंट  मास्टर  की  स्थिति  में  उसके  वेतन  पर  केवल  श्रेवलम्बित हैं  ।

 (a)  जी  नहीं  ।

 इम्फाल  की  गेर  सरकारी  हाथों  को  बिजली  का  सम्भरण

 1१२१२.  श्री  ले०  चो  क्या  सिचाई  ate  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 इम्फाल  at  कितनी  गैर  सरकारी  सार्थों  at  बिजली  सम्मलित  की  गई

 हैं  ;

 am  डीजल  संयन्त्र  की  स्थापना के  पदार्थ  उपरोक्त  किसी  wa  के  सम्बन्ध

 में  सप्लाई  रोक  दी  गई  थी  ;

 अब  कितने  oral  ने  बिजली  के  संयन्त्र  के  लिये  order  दिये  हैं  ;  कौर

 इम्फाल  में  नवीन  संयन्त्र  की  स्थापना  के  cea  कितने  नवीन  कनैक्शन  दिये

 गये हैं  ?

 धौर
 चविद्यत च  उपमंत्री  हाथी  )

 :  २३०

 जी  नहीं  ।

 33

 २०

 इम्फाल  में  बिजली  का  सम् भरण

 श्री  ले०  wat  सिह  :  क्या  सिचाई  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 a
 (¥)  PEXY—UE  १९५६-५७  म  अभी  तक  १ च  शक्ति  शर

 बिजली
 के

 wrt के  लिये  कितने  श्रावेदन पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  ;
 ——

 fae  waist
 में
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 कितने  weer  स्वीकृत  किये  गये  goa  कितने  अभी  बत हे

 इन
 नये  के  लिये  अनुमति  प्रदान  करने  के  लिये  मुख्य  का

 अनुमोदन  प्राप्त  किया  जाता  है
 ? a

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  (  से  जानकारी  एकत्र

 की  जा  रही  है  लोक  सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 मणिपुर  के  नगरों  शौर  गांवों  में  बिजली  लगाना

 1१२१४.  श्री  ले०  wat
 व्या  सिचाई

 कौर
 चक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  मनीपुर  के  कितने  नगरों  श्र  गांवों  में  बिजली लगाई  गई

 (a)  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  '  में  बिजली  लगाने  के  लिये  का  चिन्ह  गांव

 को  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई  है  ;  अर

 क्या  यह  सच  है  कि  नोबल  तहसील  हेडक्वार्टर्स  में  नवीन  विद्युत  कारखाना  स्थापित

 किया  जायेगा
 ?

 सिचाई  कौर  fae  उपमंत्री  )  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  बिजली  लगाने

 का  कार्य  मनीपुर  में  केवल  तक  ही  सीमित  रखा  गया  था  ।

 मनीपुर  के  किसी  गांव  में  बिजली  लगाने  के  लिये  वित्तीय  सहायता  नहीं दी  गई

 ड  हां

 हिमाचल  प्रदेश  सड़कें

 श्री  हेम  राज  :

 TRAVY.
 थो

 दलजीत  सिंह

 am  परिवहन तथा  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  (१)  पठानकोट-डलो  ज  1320
 Ux)  )  पठानकोट-कुलू  (३)

 शिमला  सड़कों  का  बड़ा  भाग  हिमाचल  प्रदेश  में  से  गुजरता  इनका  थोड़ा सा  भाग  ही

 में  है

 इनमें  से  प्रत्येक  सड़क  का  कितना  कितना  भाग  प्रत्येक  राज्य  में  है

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  शासन  अपने  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  भाग  को  अपने  नियंत्रण म  करना

 चाहता  है  ;  ग्रोवर

 हिमाचल  प्रदेश  में  पड़ने  वाले  भाग  के  संधारण  पर  क्या  व्यय  जाता  है
 ?

 तथा  संचार
 मंत्री

 लाल  बहादुर  :  )  जी  नहीं  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 हिमाचल  प्रदेश
 पंजाब

 में
 मील

 में  मोल
 (1  णणणयतणातणवगनानाजामााणभठजजजजाजनजाजाभभाााााा

 पठानकोट-डलहौजी  (6y  मील )

 पठानकोट-कुलू  (१७३  ४८  €५्‌

 २९  डेड
 कालका-शिमला  (५५  et oct  cer

 जी  नहीं

 (=)

 सड़क  का  नाम  लगभग  ates

 सचार  व्यय

 रोड  RVE,E0 °

 पठानकोट-कु लू  रोड  %,40,\900

 प्र  १,८००

 यात्रियों  को  सुविधायें

 १२१६
 श्री  वाजपेयी

 :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सागर  रेलवे  स्टेशन  के  लेटकर  पर  छत  न  होने  के  कारण  यात्रियों

 को  बड़ी  सुविधा  का  सामना  करना  पड़ता  है  ;  कौर

 यदि  तो  an  सरकार  का  वहां  डलवाने  का  विचार  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  यह  सच  है  कि
 प्लेटफार्म

 पर  छत  न  होने की

 वजह  से  कुछ  सुविधा होती  है
 ।

 Peyu-¥S  के  निर्माण  कार्यक्रम  में  पूरे  प्लेटफार्म  पर  छत  डालने की  व्यवस्था  की
 गयी  थी  लेकिन  पैसे

 की
 कमी

 कौर  जरूरी
 कामों

 के  लिये  इस्पात  कौर  सीमेंट  को  बचाये  रखने  की
 जरूरत  को

 देखते
 रेलवे  उपभोक्ता  सुविधा  समिति

 *
 ने  इस  काम  की  मंजूरी नहीं

 दी
 ।

 अब

 यह  फ  सला  किया  गया  है  कि  स्टेशन  की  इमारत  के  सामने  प्लेटफार्म  पर
 १३० फीट  लम्बी  छत  डाली

 जाय ।

 इस
 काम

 के
 लिये  RU, XE  रुपये की  अनुमानित  लागत  की  मंजूरी  दी  गयी  है

 ।

 ग्वालियर रेलवे  स्थान

 १२१७.  श्री  वाजपेयी
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  रेलवे  के  ग्वालियर  रेलवे  स्टेशन  के  पुर्ननिर्माण  पर  कितना  व्यय  होने  क

 |

 *Railway  users’  Amenities  Committee.
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 क्या  सरकार के  सम्मुख  ग्वालियर  स्टेशन  पर  बड़ी  लाइन  तथा  छोटी  लाइन  के  दोनों
 स्टेशनों का का  एकीकरण करने  का  सुझाव  है  ;  भ्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निश्चय  किया  गया  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  माननीय  सदस्य क  मतलब

 शायद  ग्वालियर  ars  की  पुर्ननिर्माण  योजना  से  जिसे  २०,८०,०००  रुपये  की  लागत पर  PEXV-AG

 के  निर्माण-कराये ऋम  में  शामिल  किया गया  है  ।  ग्वालियर  में  मीटर  लाइन  का  कोई  स्टेशन  नहीं  है  ।

 वहां  बड़ी  लाइन  के  ३  लोग  की  दूरी  पर  एक  छोटी  लाइन  का  स्टेशन  है  ।  as के  ढांचे

 को  बदलने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  बड़ी  कौर  छोटी  लाइनों  का  एक  ही  स्टेशन  हो  ताकि

 रेल के  इस्तेमाल करने  वालों  को  सुविधा  हो  कौर  परिचालन  की  जरूरत  पुरी  हो  सके  ।  इस पुर्ननिर्माण

 योजना  में  खासकर  नीचे  लिखे  काम  शामिल  हें

 १.  मौजूदा  माल  गोदाम  के  प्लेटफार्म  की  जगह  डाउन  यात्री  प्लेटफार्म  बनाना  |

 २.  ६  छंटाई  लाइन
 ra)

 एक  शंटिंग  नक  कौर  गाड़ी  लेने  शर  छोड़ने  के  लिये  ३  लाइनों  की

 व्यवस्था  |

 ३.  नयी  जगह  पर  माल  गोदाम  क्योंकि  मौजूदा  माल  गोदाम  के  प्लेटफार्म की  जगह

 यात्री  नेकनाम  बनाया  जा  रहा है

 ¥.
 बड़ी  लाइन के  पास  छोटी  लाइन  के  यात्रियों के  लिये  सुविधा  के  काम ।

 यात्रियों  को  सुविधायें

 १२१८  श्री  वाजपेयी  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान  में  निम्नलिखित  लाइनों  पर  यात्रियों  को  कौन  कौन  सी  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ;

 (2)  लखनऊ  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  }  शौर

 (२)  गोंडा-बलरामपुर-गोरखपुर  ब्रांच  पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  ?

 रेलवे  उपमंत्री शाहनवाज  :
 एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।

 परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ८६].

 यात्रियों को  सुविधायें

 1१२१९.  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  में  निम्नलिखित  लाइनों पर  यात्रियों  को  कौन  कौन  सी  सुविधाएं  दी  गई  हैं  ;--

 (१)  ग्वालियर-भिंड

 (2)  ग्वालियर-शिवपुरी ;  कौर

 (३)  ग्वालियर-शिवपुर-कलन  ब्रीच  लाइन  परिचित  रेलवे
 पर

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  एक  विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।

 —  परिशिष्ट  अनुबन्ध  संख्या  ८७]

 मूल  अंग्रेजी  में
 *

 Sorting  lines.
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 श्रीनगर  प्रदेश  में  केन्द्रीय  गोदाम

 1१२२०.  श्री
 मं०

 वें०  कृष्णराव  :
 क्या  खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  यह  बतान

 की
 कृपा

 करेंगे
 कि

 अक्तूबर  १९४५७  में  राजन  प्रदेश  में  केन्द्रीय  गोदामों  में  खाद्यान्नों की  क्या  स्थिति  थी  ?

 उपमंत्री  मौत व०
 :  RXV  के

 अन्त
 में  उक्त

 गोदामों  में

 खाद्यान्नों
 की

 यह  स्थिति  थी  :

 9,  R29 १.  विशाखापटनम

 २.  हैदराबाद  प्र  ¥,959

 ३.  काकिनाडा  2,900

 भ्रष्टाचार  निरोधक  संगठन

 १२२१.  श्री  स०  Fo  कृष्णराव  :
 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दक्षिण  रेलवे

 के  भ्रष्टाचार  निरोधक  संगठन  ने  PENS—YO H FWA के  दौरान  में
 क्या  काम  किया ?

 feat  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  ae Oat OC)  में  भ्रष्टाचार  तथा  एतत्संबंधी

 मित ताओ ओं  के  १३०  मामले  पकड़े  गये  ।  इस  भ्र वधि में  ५९  कर्मचारियों  को  दंड  दिया  गया  ।  दर  का

 विवरण इस  प्रकार  है

 नौकरी से  Aa  करना

 स्थान से  हटाना

 निचले  पद  में  भेजना

 वेतन  वुद्धि  रोकना  २२

 ग्न्य  दंड  २४

 राष्ट्रीय कृषि  ऋण  निधि

 1२२२.  श्री  पाणिग्रहो  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सहकारी  प्रत्यय  संस्थानों  की  शेयर  पूंजी  में  भ्रंदादान  के  स्वरूप  में  उड़ीसा  सरकार  को

 राष्ट्रीय कृषि  ऋण  निधि  से  कितनी  राशि  दी  गई

 उक्त  निधि  में  से  उड़ीसा  के  सहकारी  राज्य  बेंक  को  माध्यमिक ऋणों  के  रूप  में  कितनी

 राशि दी  गई

 उड़ीसा  सरकार  तथा  उड़ीसा  सहकारी  राज्य  बेक  ने  १९५७ तक  केन्द्र  द्वारा

 =  राशि  में  से  कितना  घन  लिया  है  ?

 XQ  RX  लाख  रुपये  । उपमंत्री  ato  व०

 प्रंग्रेजी  में



 Raoy  ६  १६५७

 AC)  लाख  रुपये  |

 १९५६-५७  में  राज्य  सरकार  को  ६'  २८  लाख  रुपये  के  ऋण अ्रौर  2° 88  लाख

 रूपये  की  वितीय  सहायता  मंजूर  की  गई  थी  जिसमें  सें  राज्य  सरकार  ने  ऋण  की  सारी  राशि

 निकाल  ली  थी  कौर  वित्तीय  सहायता  में  से  उसने  R788  लख  रुपये  की  राशि  निकाली है  ।

 चालू  वर्ज  मेंक न्द्रीय  सरकार ने  उड़ीसा  सरकार  को  23° ko  लाख  रुपये  दिये  हैं  जिसमें

 QU  लाख  रुपये  ऋण  क  रूप  में  थें झौर
 ४"  od  लाख  रुपये  वित्तीय  सहायता  के  रूप  में  ।

 सरकार  ने  इस  राद  में  से  प्रभी  कोई  धन  नहीं  निकाला

 केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सहकारी  बैंकों  को  सीधे  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं  देती  है  |

 वनस्पति

 १२२३.  श्रीमती  गंगा  देवी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वनस्पति  घी  के  निर्माण  के  लिये  कितने  प्रतिशत  बिनौले के  तेल  का  प्रयोग  किया

 जाता  ौर

 १९५५  की  तुलना में  REXS  में  इसमें  कितनी  प्रति  वृद्धि
 हुई

 ~
 कृषि  उपमंत्री  मो०  व०  :  Pexy  में

 ७.४  प्रतिशत  EXE  में

 Ee. 3  प्रतिशत ।

 22.0  प्रतिशत ।

 त्रिपुरा में  बाढ़  नियंत्रण

 PVR.  श्री  चंडक  :
 क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  त्रिपुरा

 शासन ने  बाढ़ों  की  रोकथाम  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं

 सिचाई  कौर  बिद्युत  उपमंत्री  त्रिपुरा  प्रदेश में  मूल्यवान  संपत्ति  की  बाढ़

 से  रक्षा  के  निम्नलिखित  योजनाएं  स्वीकृत  की  जा  चुकी  हें  और  उन  पर  कार्य  या  तो

 आरम्भ  हो  गया  है  या  होने  जा  रहा  है  ।

 योजना का  नाम  स्वीकृत  राशि

 (१)  होरा नदी  की  बाढ़  से  श्रगरतलला  नगर की  १३,६३,०००

 (२)  गुमती  नदी  की  बाढ़ से  रक्षा  के  लिये  दुर्गापुर  तथा  सोनापुर  43,9190

 के  वर्तमान  तटबंधों  की  विशेष  मरम्मत  ।

 (३)  गुमती  नदी  द्वारा कटाव  रोकने के  लिये

 पुरा  नगर के  पास  कटाव स्थल पर  दोहरी
 क्षे पि काएं

 sit  में
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 wt  तोड़े  हुये  पत्थरों तथा
 घनी

 झाड़ियों  शादी  की
 रोक  बनाना  २८,७३२

 (¥)  प्र गर तल्ला  नगर  के  समीप  होरा  नदी  पर  स्तर  तथा  क्षेपिकाएं  v,GXo

 बनाना ।

 (५)  खोवाई नदी  की  बाढ़  से  खोवाई  नगर  की
 रक्षा  CGA

 (६)  दुर्गापुर  में  युवती  पर  दोहरी  क्षेपिका  वाले  ओर

 एक  श्रनुदेथ्य॑  after  से  जुड़े हुये
 स्तरों को  बनाना  |  ११,८२०

 (७)  उदयपुर  नगर के  समीप  गुमती  नदी  पर  अस्थाई लम्बे  को  BERR

 बनाना  |

 (८)  मोगरा  ant  के  विस्तार पर  जौयनगर  के  पास  हुये  हिस्सों  2&,800

 का  तट बन्ध  के  ढाल पर  टूटे  हुये  पत्थर  बिछाना

 अर  क्षेपिकाशओं की  मरम्मत  करना  |

 (&)  रंगामातिया  गांव  की  गुमती  की  बाढ़  से  रक्षा  ।  208.0

 (१०)  किरासन  गांव  की  गुमती  नदी  के  कटाव  से  रक्षा  |  ४,२००

 १)  नदी  की  बाढ़  से  काला  शहर  नंबर  की  रक्षा  |
 १ै,३  १,६००

 (१२)  उदयपुर  नगर की  गुमती  के  कटाव  से  रक्षा  ।  Yj ey

 १२,८४० (१३)  खेवाई  नदी  के  कटाव  से  तेलीमुरा  गांव  की  रक्षा  ।

 (१४)  saa  नगर
 की

 रक्षा  के  लिये  स्तरों  को
 बनाना

 ।  Y,000

 (  १५)  ढलाई  नदी  के  कटाव  से  कोलाई  बाजार  की  रक्षा  ।  १००

 (१६)  ती  की  बाढ़  से  सोनामुरा  नगर  की  रक्षा  ।  15,500

 कुल  जोड़
 89, 28,098 े  ? 0192

 क्रम  संख्या  (३) से  \
 {

 ८)  शर (  १४)  पर  दी  गई  योजनाएं  पुरी  हो  चुकी  हैं  ate  क्रम  संख्या

 (१)  वाली  योजना  पूरी  होने  वाली  है  ।

 भोजन  यान **

 1१२२४.  श्री  बीरेन  राय  :  क्या  रेलवे  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार को  ज्ञात  हैं  कि  भारतीय  रेल  गाड़ियों  में  भोजन  यानों की  रसोई

 क्या  सरकार  यह  ज्ञात है  कि  यात्रियों को  भोजन के  लियें  ax  देने से  पहले

 कण  नएल्‍यएणााणाज

 भोजन  की  कोई  मुद्रित  मूल्य  अथवा

 भोजन-सूची

 नहीं  भर

 मूल  aaa  में

 न  Restaurant  Cars,
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 Zoek  लिखित  उत्तर  ६.  १९५७

 क्या  लम्बी  दूरी  वाले  रेलवे  यात्रियों
 तथा  विदेशी  पर्यटकों  की  कठिनाइयों  को

 दुर  करने  के  लिये  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  विरही ही  कुछ  कार्यवाही  करने का  विचार रखती  |.

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  जी  इसके  विपरीत  भारतीय रेलों  में

 है  ।

 घौर  (7)  कुछ  रेलों  में
 पैरों  को  छपी  हुई  भ्रथवा  हाथ से  लिखी  हुई  भोजनसूची

 दी  जाती  हैं  जिन्हें  वे  मांगने  पर  यात्रियों  को  दिखाते  हें  तथा  कुछ  रेलों  में  बैरे  यात्रियों को

 भोजन  की  वस् तुझ ों तथा  कीमतों  के  विषय  में  जबानी  बता  देते

 अरब  समी  रेलों  को  यह  निर्देश  दिये  जा  रहे  हैं  कि  वे  भ्र पने  बेरों  को  छपी  हुई  भोजन-सूची

 देने की  प्रथा  का  पालन  करें  ॥

 तारों का  भेजना

 1१९२६.  श्री  सरासर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार को  यह  ज्ञात  है  कि  रत्नागिरी जिले  में  चिप्लन

 तारघर  में  तारों  की  बहुत  भरमार होने  के  कारण  तार  एक  दिन  बाद  भेजे  जाते

 यदि  तो  सरकार  का  इस  दिशा  में  क्या  कार्यवाही करने  का  विचार

 तथा  संचार  मंत्रो  लाल  बहादुर  जी  केवल  कभी  कभी

 जब  लाइनें  रुकी  होती  हैं  तब  अवद्य  देर  हो  जाती  है  ।  यह  देर
 ४

 घंटे  से  प्रतीक  नहीं  होती ।

 चिप्पलन  संयुक्त  कार्यालय  से  तार  के  परियात  के  दबाव को  कम  करने के  लिये

 अम्बई  से  चिप्लन  तक  एक  अतिरिक्त  लाइन  खोली  गयी

 रेलवे  में  वाणिज्यिक लिपिक

 1१२२७.  श्री  क्या  रेलवे  मंत्री ११  १९५७  के  भ्र तारांकित  wear  संख्या

 १४५४४  के  उत्तर के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 रेलवे  काउंटरों पर  काम  करने  वाणिज्य-लिपिक  क्लर्कों  )

 ने  गलती  से  जो  खोटे  सिक्के  ले  लिये  या  कम  रुपया  उसके  कारण  होने  वाले  घाटे  को

 ga  करने  के  लिये  पिछले  वित्तीय  वर्ष  में  कितनी  राशि  वसूल  की  गयी

 जैसे  स्टेट  बैंक  तथा  war  प्रौद्योगिक  संस्थाओं में  काउंटरों  पर  काम  करने  वाले

 erat  को  ऐसी  झ्राकस्मिक  कमी  की  पूर्ती  के  लिये  कुछ  राशि  दी  जाती  है  इस  प्रकार  का  कोई

 एलाउन्स  रेलवे  कमर्दाल  को  क्यों  नहीं  दिया  जाता  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़ :  )  cf  ३,८५७  रुपये  १०  भराने  १  पाई  वसूल  किये

 गय े।

 इस  प्रकार का  एलाउन्स  देना  उपयुक्त  नहीं  समझा  जाता है
 कौर  न  स्टेट  बैंक

 में

 ऐसा  एलाउन्स  दिया  जाता  है  |

 मूल  nit  में
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 करजात"” में पानी की सप्लाई में  पानी  की  सप्लाई

 1१२२९.  थ्री  क्या  ७  मंत्री  १५  १९५७  के  श्रतारांकित प्रदान  संख्या

 २६९  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करजात  ग्राम  पंचायत  का  सप्लाई  किये  जाने  वाले  पानी  की  दर  क्यों  बढ़ाई गई

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  इसके  पड़ौस  के  ही  गांव  डांगी  नाली  ग्राम  पंचायत  में

 पम्प  द्वारा ६  जाने  प्रति  हजार  गैलन  की  दर  से  पानी  दिया  जा  रहा

 क्या  करजात  ग्राम  पंचायत  की  कौर  से  पानी  की  सप्लाई  की  दर  घटाने  क  लिये

 कोई  शिष्टमंडल मिला  कौर

 यदि  तो  सरकार इस  सम्बन्ध  में  क्या  करना  चाहती  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज  ai):  करजात  ग्राम  पंचायत  को  दिये  जा  रहे

 पानी  की  दर  सभी  रेलों  पर  पानी  को  जमा  करने  तथा  श्रम  के  मूल्यों  में  सामान्य  वुद्धि  क ेकारण  सभो

 रेलों  पर  पानी  सप्लाई  की  दरों  के  पुनरीक्षण  के  फलस्वरूप  बढ़ाई  गई  है  ।  यह  निर्णय  सभी  बाहर  वाली

 संस्था  घरों  तथा  व्यक्तियों  के  लिये  लागू  होता है

 जी  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिष्टमंडल  तो  नहीं  मिला
 ।

 किन्तु  करजात  ग्राम  पंचायत

 के  सरपंच  की  तरफ से  श्रव्य  यह  प्रार्थना  की  गयी
 थी  कि  पानी  का  मूल्य कुछ  कम  किया  जाये  ।

 उन्हें  बता  दिया  गया  है  कि  की  दर  कम  करना  सम्भव नहीं  है

 वास्तव में  पानी  की  दरों  को  कम  करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  इस  समय  सभी  रेलों

 पर  १  रुपया  प्रति  हजार  गैलन  का  दाम  लिया  जाता  यह  सभी  रेलों  पर  कराने  वाले  व्यय  का

 stra  इसमें  किसी  प्रकार  का  लाभ  शामिल  नहीं  दाम  कम  करने  से  रेलवे  को  हानि  होने  की

 ग्वार

 १२३०.  थ्री  श्रीधर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ग्वार

 ग्वार गम  प्रादि  के  पोषक  तत्वों  की  परीक्षा  करने  के  लिये  भारतीय  पशुचिकित्सा  गवेषणा

 इज्जतनगर में  जो  परीक्षण  किये  गये  उनका  कया  परिणाम  निकला है  ?

 कृषि  उपमंत्री  मो०
 वें०

 :  ग्वार  ग्वार  बीनस  भ्र ौर  मील  के  कुछ

 नमूनों  पर  भारतीय  पशु-चिकित्सा  अनुसन्धान  इज्जतनगर में  पोषक  तत्वों  को  जानने  के

 लिए  परीक्षण  किये  गये  ।  इन प्रयोगों  के  नतीजों  का  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया गया

 [  देखिये  परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  इससे  मालूम हो  जायेगा  कि  ग्वार  मील  में

 बाकी  दोनों  वस्तुओं  की  निस्बत
 अधिक  प्रोटीन होता  है

 मूल  अंग्रजी  में

 28.0  Karjat.



 २००८  लिखित  ga  ६  gery

 उड़ीसा  में  avert  में  मेडिकल  कालेज

 1१२३१  श्री  प्र०  To  देव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  सम्बलपुर  जिले में  बुरला  में  दूसरा  मैडिकल  कालेज

 खोलने के  लिये  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  के  लिये  कोई  प्रार्थना  की  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्कल
 विश्वविद्यालय

 ने  राज्य  सरकार से  बुरला  )

 में  उक्त  मेडिकल  कालेज  खोलने  की  सिफारिश  की

 क्या  भारत  सरकार  इस  कालेज  के  लिये  राज्य-सरकार  को  कुछ  सहायता  देने  का  विचार

 रखती  है  जिस  की  कि  राज्य  में  बड़ी  झ्रावश्यकता है  ?

 पता स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  :  उड़ीसा राज्य  सरकार  हवा  बलपुर एक  दूसरा

 मैडिकल  कालेज  बनाने  के  लिये  प्रार्थना  की  गई  है  ।

 जी  उत्कल  विश्वविद्यालय  के  सिंडीकेट  ने  सम्बलपुर  में  यह  मेडिकल  कालेज  बताने

 की  सिफारिश की  है  ।

 fara  विचाराधीन है  ।

 खाद्यान्नों  के  बीज

 1१२३२.  श्री  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  १६  ५७  में

 अब  तक  बम्बई राज्य  को  विभिन्न  प्रकार  के  खाद्यान्नों  के  बीजों  की  कितनी  मात्रा  दी  गई  है

 उपमंत्री  (sit पो ०  व०  कृष्ण प्पा ° °  geX  में  प्रभी  तक  बम्बई  राज्य  को  किसी  प्रकार  के

 खाद्यान्न के  बीज  नहीं  दिये  गये  हैं  ।  केवल  भारतीय कृषि  भ्रनुसन्धान  परिषद्‌  एग्रीकल्चरल

 रिसर्च  इंस्टीट्यूट  )  ने
 राज्य

 में  aw  सब-स्टेशनों  को  स्वयं  बीज  उत्पन्न  करने  तथा  राज्य
 के  किसानों

 में  बांटने के  लिये  १३७  मन  परिशोधित नई  पूसा  गेहूं  अवश्य  भेजी है  ।

 कुए

 1१२३३.  श्री  पांगरकर  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय

 सरकार ने  PEY9—-Us AAI TH में  अरब  तक  बम्बई  राज्य  को  कुएं  खोदने  तथा  कूचों की  मरम्मत के  लिये  कितनी

 राशि दी  है

 उपमंत्री  मो०  कृष्ण प्पा  राज्य  सरकार  को  इस  ि  लिये  Rv  ky

 लाख  रुपये  का  ऋण  ८.४३  लाख  रुपये  का  अनुदान  दिया  गया  है  ।

 गेहूं  के
 बीज

 1१२३४  श्री  दी०  शर्मा  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५७  में

 (३०  FeyXL  ISLS  राज्य  को  गेहूं  तथा  ग्रन्थ  अनाज  के  बीज  की  कितनी  मात्रा  भेजी

 गई  है
 ?

 quit  में
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 उपमंत्री  मो०  वंश  १९५७  में  अभी  तक  पंजाब
 राज्य  को

 इंडियन  एग्रीकल्चरल  रिसने  इंस्टीट्यूट द्वारा  भेजी  गयी  ६५५  मन  २५  सेर  नई  पूसा  गेहूं  को  छोड़  कद

 कोई  गेहूं  तथा  अन्य  aaa  के  बीज  नहीं  भेजें  गये

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  काम  युवक  विनिमय  कार्यक्रम

 1१२३५.  श्री  विभूति  मिश्र
 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रन्त राष्ट्रीय

 कार्य  युवक  विनिमय  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  कितने  युवकों  जो  कि  जब  विभिन्न  राज्यों  में  सेवा नियुक्त
 कर  दिये गये  अमेरिका  में  ट्रेनिंग  दी  गई

 उपमंत्री  ato  do  कुप्पा  )  दस  |

 विदेशों से  खरीदा  गयां  सामान

 1१२३६.  श्री  दी०  चल  फार्मा :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 FENG  में  परिवहन  विभाग  के  लिये  कुल  कितने  मूल्य  का  सामान  विदेशों से

 खरीदा  गया

 इस  भ्रांति  में
 देश  में  से  कुल  कितने  मूल्य  का  सामान  खरीदा  गया  है

 (7)  विदेशों  से  खरीदे  जाने  वाले  सामान  को  कम  करने  के  लिये  क्या  कोई  तात्कालिक

 प्रभावी कदम  उठाये  जा  रहे  हें
 ?

 tat  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  तथा  सूचना  संकलित
 की  जा रही है  कौर  उपलब्ध  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विदेशी  मुद्रा  की  कमी  को  देखते  हुए  प्रत्येक  सामान  को  यथा  सम्भव  विदेशों से  कम
 at  के  प्रश्न पर  पूर्णरूपेण  विचार  किया  गया  है  कौर  जब  तक  अत्यन्त  अवश्यक  नहीं  होता  तब  तक

 कोई  भी  सामान  विदेशों  से  नहीं  खरीदा  जाता  ZI  भविष्य
 की

 दृष्टि  से  भी  इस  समय
 बाहर  से  मंगाये

 जा  रहे  सामान के  बारे में  देशी  उद्योगों  की  उत्पादन  क्षमता  को  बढ़ाये  जाने  का  प्रत्येक  प्रयत्न  किया ar

 रहा

 समुद्र  को  तेल  से  दूषित  होने  से  बचाने  के  सम्बन्ध  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  प्र भि समय

 [  भी
 दी०  चे  दार्मा

 [१२३१७
 |

 श्री  रघुनाथ fag

 सरदार  इकबाल  सिंह

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २६  १९४५७  के  तारांकित

 संख्या  ११७८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  ने  समुद्र  को

 तैल
 से  दूषित  होने  से  बचाने  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  genie  अभिसमय जिस  का  प्रारूप

 १२  eUE FT को  लन्दन में  हुए  डी  सम्मेलन  में  तैयार  किया  गया  स्वीकार  कर  लिया

 है
 क

 अंग्रेजी  में
 3°Stores  purchased  from  abroad
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 तथा  संचार  मंत्री
 लाल  बहादुर  शास्त्री  )  जी  नहीं  ।  कभी तक  सरकार  ने

 इस  संबंध में  कोई  निश्चय  नहीं  किया  है  |

 डी०
 टी०

 एस०
 बसों  के  किराये  का  पुनरीक्षण

 1९२३८.  शी  दी०  च०  धर्मा  :  क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  es  १९५७ के  तारांकित

 संख्या  RRey  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  डी०
 टी०

 एस०  ने
 ब

 तक  ३  वर्ष  से  १२  वर्ष  की  के  बच्चों  के  किराये के  बारे

 में  कोई  निश्चय  किया  कौर

 यदि  तो  इस  में  इतनी  देरी  क्यों  की  जा  रही  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर
 :  )  तथा  )  .  दिल्‍ली  सड़क

 वहन  प्राधिकार  मंडल  ने  हाल  ही  में  बसों  के  किरायों  में  सामान्य  कमी  करने  का  निश्चय  किया  है  ।

 श्रुनुमानत: इस से उस की इस  से  उस  की  वार्षिक लगभग  ६  लाख  रुपये  कम  हो  जायेगी  ।  यह  नये  किराये  १

 १६  ५८  से  चालू  होंगे  ।  इसलिये  जब  तक  प्राधिकार  मंडल  इस  बात  का  निचय नहीं  कर

 लेता  कि  किरायों का  वित्तीय  स्थिति  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  तब  तक  वह  किरायों  में  कौर  किसी  किस्म

 को  छुट  नहीं  दे  सकता  ।  इसलिये  उस  ने  बच्चों  करे  लिये  किराया  लेने  के  को  कभी  ६  महीनें के

 faa  स्थगित  कर  दिया  है  ।

 भाखड़ा-नंगल में  विदेशी  पर्यटक

 TRAE.  भरी  दो०  चे  शर्मा  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  EXG—No HF Shearq F feat fasaty के  दौरान  में  कितने  विदेशी  पर्यटक  भाखड़ा  नगल  देखने  गये  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  (sit  लाल  बहादुर  :  ४५२  विदेशी  पर्यटक  |

 रेलवे  के  aga  श्रेणी  के  कर्मचारी

 {  भी  ato  दार्मा
 t  थी  न०  fag  राव

 :
 1१२४०.  द

 {  पार्वती  कृष्णन  ४

 (att  तिम्मय्या
 :

 क्या  लवे  मंत्री  २९  RexX9F के  तारांकित प्रश्न  संख्या  १२८०  के  उत्तर  के  संबंध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चतुर्थ  श्रेणी  के  रेलवे  कर्मचारियों को  पद्दोन्नति  प्रदान  करने  के  विभिन्न  मार्गों  पर

 चार  करने  के  लिये  जो  समिति  नियुक्त  की  गई  है  उस  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 da)  क्या  यह  सच  है  कि  इस  समिति  ने  कुछ  रेलवे  कार्मिक  घो  के  प्रतिवेदनों  को  इस  आधार

 पर  ठुकरा  दिया  है  कि  उन्हें  मान्यता  नहीं  प्राप्त  है  ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि
 तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई

 मूल
 jn On}

 में
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  १.  श्री  जी०  डी०  तापते--चेयरमैन

 २.  श्री  बी०  ato  सीनियर  डिप्टी  जनरल  उत्तर  रेलवे--सदस्य

 ३.  श्री  वी०  सीनियर  डिप्यटी  डायरेक्टर  पोस्ट  एण्ड  टेलीग्राफस--सदस्य

 ४.  श्री ए०  पी०  वाइस  नेशनल  फेडरेशन श्राफ  इंडियन  रेलवेमेन--सदस्य

 &.  श्री  एस०  एस०  डिप्टी  चीफ  मैकेनिकल  चित्तरंजन  लोकोमोटिव

 वक्त---सदस्य

 ७.  श्री ०  एन०  डिप्टी  जनरल  पुर्व  रेलवे--सदस्य

 ८.  श्री  बी०  एम०  लेबर  एंड  प्लानिंग  किसान--सदस्य

 समिति  ने  मान्यता  प्राप्त  रेलवे  कामिक  व्यक्तियों  तथा  संवैधानिक  कार्यकर्ताओं

 को  अपनी  प्रश्नावली  भेजी  तथा  उन  के  साथ  इन्टरव्यू  किये  किन्तु  उस  ने  मान्यता  प्राप्त  रेलवे  कामिक

 संघो ंके  प्रतिनिधियों के  साथ  उन  की  व्यक्तिगत  हैसियत  से  ही  बात  चीत  की  है  ।

 जी  हां  ।

 मान्यता  प्राप्त  कामिक  संघों  के  ग्र ति रिक्त  व्यक्तिगत  रेलवे  कर्मचारियों  तथा  wer  लोगों

 की
 भी  सुनवाई  हुई  है

 ।
 इस  से  ज्यादा  कौर  कुछ  करना  नहीं  समझा

 गया  है  ।

 राम  fag
 :

 1१२४१.
 थी  हेमा

 :

 इकबाल  fag
 ।

 क्या  खाद्य  तथा  फूटी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अमोनियम  सलाम  के  झायात  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निश्चय  किया

 यदि  तो  श्रायात  की  मात्रा  किस  सीमा  तक  घटाई

 इस  के  स्थान  पर  राय  किस  प्रकार  के  उवेरक  झ्रायात  किये  जायेंगे  तथा  किन  किन  देशों  से

 जायेंगे
 ?

 उपमंत्री  पो०
 | हँ

 :  तथा  :  अमोनियम  सल्फेट

 इस  समय  देश  में  सब  से  भ्रमित  लोकप्रिय  नाइट्रोजन  का  उवेरक  है  शौर  इस  समय  एक

 || यहीं  sate  @@  में  बनाया  जा  रहा  हैं  सिंदरी  कारखाने विस्तार

 योजना  के  अन्तरगत  wa  उसमें  अमोनियम  नाइट्रेट  तथा

 एमोनियम  नाइट्रेट  बनाने  का  निश्चय  गया  है  ।  इन  उर्वरकों  को  झपने  कारखानों

 में  बनाने से  पहले
 इनका

 प्रचार  करने  के  हेतु  हम  उनका  विदेशों  से
 रायात

 कर
 र  हें  ।

 इसके  फलस्वरूप  अमोनियम  सल्फेट  का  निर्यात  कम  हो  गया  है  ।  दूसरे  विदेशी  विनिमय

 की
 कमी  के  कारण  एमोनियम  सलफेट  का  झा वात

 शर
 भी  कम  करना  पड़ा  RERTNR

 अंग्रेजी
 में
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 में  ३  लाख  टन  के  निर्यात  के  स्थान  में  हम  केवल  १  लाख  टन  अमोनियम  सल्फेट  का
 ५०  ३५

 ।

 अमोनियम सल्फेट  नाइट्रेट  कैलशियम  अमोनियम  नाइट्रेट  का  आयात

 किया  जायेगा  ॥  ये  किन  गेंदों  से  किये  जायेंगे  उनके  नाम  १९४८-१४ के  क्रम

 संविधानों  के  पूर्ण  हो  जाने  के  बाद  ही  बताय  जा  सकते  हैं

 केरल  में  लाल  वर्षा

 JS  थ्री  स०  चं०  सामन्त
 FARR.

 श्री  सुबोध  हासिल
 :

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  ६  १९५७  क  तारांकित  प्रदान  संख्या  ६७५.

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 लाल  पानी  के  नमूने  का  विशलेषण  किया  जा  चुका

 यदि  उस  रिपोर्ट  का  विवरण  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  १  १९४५७  को  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर

 जिला  की  तामलुक  नगरपालिका  के  कुछ  भागों  में  पीली  वर्षा  हुई

 यदि  तो  इस  क्या  मिलें  पानी  की  रसायनिक रचना  का  तथा  उसके  रंग  का

 विश्लेषण किया  जा  चुका  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर
 :

 जी  हां
 ।

 रिपोर्ट  की  एक  प्रति  सभा  के  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट

 अनुबन्ध  संख्या  ८६]  |

 एक  पत्र  में  प्रकाशित  होने  वालें  समाचार  के  अतिरिक्त  सरकार  के  पास  इस

 सम्बन्ध
 में  अन्य  कोई  सुचना  नहीं  है

 ।
 तामुलक  में  अन्तरिक्ष  विज्ञान  संबंधी  कोई  वेधशाला

 नहीं  है
 ।

 परिचय  बंगाल  की  सरकार  ने  कहा  हैं  कि  इस  समाचार  की  कोई  पुष्टि  नहीं
 हो

 सकी है  |

 set  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटन  का  विकास

 Mex १२४३.  शी  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  परिवहन  संचार  मंत्री  १७

 के  अतारांकित  बदन  संख्या
 ६९३

 के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे

 कि

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  की  पर्यटन  बिकास  सम्बन्धित  जिन  परियोजनाओं  पर  विचार

 किया जा  रहा  था  उनमें से  के  लिये  १९५७-५८ म  कितनी  कितनी  घन  राशि

 मूल
 sash  में
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 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  उपरोक्त  सहायता  के  अतिरिक्त  पर्यटन  के  विकास  के

 लिये  ae  किस  प्रकार  की  सहायता  मांगी

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  हैं
 ?

 i)  केन्द्र  द्वारा  स्वीकृत तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर

 सहायता पंजी  निम्न  प्रकार  है

 (१)  पर्यटन  कार्यालय  ३४,०००  रुपय

 (२)  हिमालय  स्थित प्र्  तीर्थ-मार्गों पर  बने  बल्लियों  के

 १,००,०००  रुपये

 (3)  water  a  लखनऊ  स्थित  कम  आमदनी  वाले  कुछ  क्योंकि  अयोध्या

 लोगों  के  लिये  विश्राम-गृह  और  लखनऊ के  कम

 आमदनी  वाले

 गह  की  व्यवस्था को

 स्वीकृत  पर्यटन  योजना

 में  शामिल नहीं  किया

 गया  ह

 कम  आमदनी वाले

 लोगो ंके  लिये  राज्य

 सरकारों से  पूछे  गये

 विस्तृत  विवरण  श्र

 प्राक्कलन wal  तंक

 प्राप्त  नहीं  हुए

 तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कोई  दूसरा  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुमा  है  ।

 फिर  भी  राज्य  सरकार  को  खोखला  के  पर्यटकों  को  दी  जाने  वाली  सुविचारों  की  व्यवस्था

 के  लिये
 ३०

 हजार  रुपये  का  अनुदान  दे  दिया  गया  ह  ।

 थ्री  नागी  रेड्डी
 Twvew.

 भो
 ब०  स०  मुक्ति

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ara  प्रदेश  में  खरीदा

 गया  खाद्यान्न  wit  तक  किन  किन  राज्यों  को  भेजा  गया  है
 ?

 waist  में
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 उपमंत्री  मो०  )  पच्चीस  बंगाल  कौर

 रेलवे  स्टेशनों पर  चोरियां

 Rey  श्री  झा सर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  भुसावल  कौर  नासिक  के  बीच  के  रेलवे  स्टेशनों  पर  यात्रियों

 के  माल  असबाब  की  चोरियों  की  घटनायें  बढ़ती  था  रही  हैं  गर  रेलवे  मंत्रालय  को  इस में  कई  शिकायतें प्राप्त  हुई

 क्या  सरकार  ने  ऐसी  घटनाओं  के  कारणों  की  जांच  की  है  कौर  यह  पता  लगाया

 हैं  fe  उनके  लिये  कौन  उत्तरदायी

 क्या  सरकार  को  यह  विदित  हे  कि  कई  रेलवे  स्टेशनों  पर  गुल  के  गिरोह हें

 शौर  वहां  के  चौकीदार  ate  पुलिस  उनसे  मिली  हुई  है

 क्या  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बड़ी  कार्यवाही  करने  का  विचार

 नका

 यदि  तो  किस  प्रकार  की
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  मध्य  रेलवे  में  भुसावल  नासिक

 के  बीच  के  स्टेशनों  पर  यात्रियों  के  सामान  की  चोरी  की  घटनाओं  में  कोई  खास  बढ़ती  नहीं

 हुई  लेकिन  चोरी  के  मामलों  की  जब  तब  रिपोर्ट  मिलती  रहती  हे  ।

 रेलवे  पुलिस  ने  ऐसे  मामलों  को  दर्ज  करके  उनकी  जांच  की  ।  बहुत  से  अपराधी

 पकड़े  गयें  उन्हें  सजा  दिलायी  गयी  ।  पुलिस  की  जांच  के  दौरान  में  यह  भी  पता  चला

 कि  ये  चोरियां  किसी  az  तक  यात्रियों  की  लापरवाही  के  कारण  भी  हुईं  ।

 गुंडों  का  कोई  संगठित  गिरोह  नहीं  है  प्रौर न  इस  बात  का  सन्देह  करने
 का

 कोई  कारण  है  कि  रेलवे  सुरक्षा  दल  या  रेलवे  पुलिस  इन  गुंडों  से  मिली  हुई  ह

 सवाल  नहीं  उठता  |

 सवाल  नहीं  उठता  ।

 डा०  हानसेन  की  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  में  नियुक्ति

 1१२४६.  श्री  नारायणन कुट्टी  मेनन  क्या  सिचाई  कौर  विद्युत  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 जेल  हार्बर  इंजीनियरंग  विशेषज्ञ  डा०  हानसेन  जिनकी
 कि

 केन्द्रीय

 जल
 विद्युत्‌  आयोग  में  नियुक्ति

 की
 गई  कोचीन  बन्दरगाह  में  जलमार्गों  में  मिट्टी

 aa  रेत  के  भर  जाने  को  रोकने  के  लिये  कोई  सुझाव  दिया

 यदि  तो

 रसूल  ग्रग्नज़ा म म
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 क्या  डा०  हानसेन  केरल  ने  वेमबानत  में  नामीरमुक्कम  बांध  के  बनाने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  राय  व्यक्त  की

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनके  कया  सुझाव  हैं
 ?

 ate  वियत  उपमंत्री  जी
 हां

 ।  उन्होंने

 यह  सुझाव  दिया  ह  कि  या  तो  मा सन चेरी  जलमार्ग  को  ठीक  किया  या  रेल  रोड  पुल

 के  नीचे  से  एरनाकुलम चेनल  बनाई  जाय  |

 तथा  जी  हां  ।  उनकी  राय  हैं  कि  थानरमुकम  बांध  से  कोचीन  के

 बन्दरगाह  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  |  उन्होंनें  यह  भी  सुझाव  दिया  है  कि  केन्द्रीय
 जल  तथा  गवेषणा  द्वारा  पहले  किये  गये  प्रयोग  भिन्न  स्थितियों  तथा

 ज्वारभाटे  की  भिन्न  सीमाओं  एवं  कालों  में  फिर  से  दोहराये  जायें  ।

 बम्बई  के  केन्द्रीय  तार  घर  में  पुश  बटन  पार  मदीन

 थी  श्रीधर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  के  केन्द्रीय  तार  घर  में  लगाई  गई  बटन  तार

 सजने  की  मशीन  ठीक  रूप  से  काम  नहीं  कर  रही

 यदि  तो  क्या  इस  मशीन  की  मरम्मत  करना  संभव

 इसकी  मरम्मत  पर  कितना  रुपया  व्यय  होगा
 ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  बम्बई के  केन्द्रीय तार  घर  में

 ने  प्रख्यात  स्वचालित टेप  रिले  सिस्टम  बटन  सिस्टम  )  लगाया  गया  था  ।  वह  वहां  पर  जून  १९५७

 से  कार्य  कर  रहा  है  ।  उसके  कार्य  का  निरीक्षण हो  रहा  है

 इस  मशीन  द्वारा  अ्रघिक  तारें  भेजी  जा  सकें  इस  दृष्टि  से  इसके  नमूने  में  सुघार  करने के

 अरदन  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उपरोक्त  भाग  के  उत्तर के  इस  विषय  पर  ait  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कुर  में  स्टेशन  खोलना

 1१२४८.  श्री  नारायण  स्वामी  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तालुक  के  मदुरा-बोडिनायकनूर  रेलवे  पर  में  एक  स्टेशन  खोलने  के

 सम्बन्ध में  कोई  याचिका  प्राप्त  हुई  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध
 में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  हां  ।

 मदुरा-बोडिनायकनूर ब्राउन  रेलवे  पर  वल् लान री  रोड  कौर  तेनी  रेलवे  स्टेशनों के  बीच

 कुन्नूर

 एक  ~  खोलने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  की  जांच  की  गई  थी  ost

 इर  मांग  का  पर्याप्त  सेन

 मूस  aia  में
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 या  तो  वित्तीय  कारणों  से  या  वहां  से  यात्रियों  के  संभाव्य  झ्रावागमन के  प्रसंग नहीं  हो  सका  |  इस

 लिये  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  ।

 नरज  कौर  टिकरपाड़ा  परियोजनाओं

 1१२४९.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  सिचाई  श्र  चे  मंत्री  २९  REY  के  तारांकित

 संख्या  १२८९ के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क  )  क्या  राज्य  सरकार  ने  नरज  टिकरपाड़ा  परियोजनाओं  के  बारे  में
 न  ५

 इस  बीच  कोई  प्रस्ताव भेजे  और

 यदि  तो  उनका  क्या  निष्कर्ष  निकला  ?

 कौर  विद्युत  उपमंत्री  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 सदी  घाटी  परियोजनाश्यों के  लिये  प्रविधिक  कर्मचारी

 1१२५०.  श्री  संगण्णा
 :

 क्या  सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  लिये

 प्राविधिक  कर्मचारियों  के  बारे  में  २९  ae AC)  के  भ्र तारांकित wea  संख्या  १०२१ के  उत्तरਂ

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  को  कार्यान्वय  सम्बन्धी  आवश्यक  arse इस  बीच  जारी कर  दिये

 गये  झर

 यदि  तो  जिन  परियोजनाओं  के  सम्बन्ध  में  यह  area  जारी  किये  गये  हैं  उनमें

 सिचाई site  विद्युत  उपमंत्री
 :  मई  ee Ge)  में  सिंचाई  झर  विद्युत  मंत्री

 द्वारा  बड़ी  नदी  घाटी  परियोजनाओं  से  सम्बन्धित  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  यह  wade  किया

 गया  था  कि  वे  परियोजना  के  स्थान  में कामदिलाऊ दफ्तरों  की  स्थापना  के  लिये  झा वद यक  रादेश

 जारी कर  दें  ।

 दामोदर  घाटी  हिराकुड  परियोजनाओं  में  परियोजना  कामदिलाऊ  दफ्तर  कार्य

 कर  रहे  भीख  डा-नंगल  a  तुंगभद्रा  परियोजनाओं  को  छोड़ शेष  सभी  परियोजनाओं के  स्थान

 में  काम  दिलाऊ  दफ्तर  की  स्थापना  पर  राज्य  सरकारें  सहमत  हो  गई  किन्तु  थे  दफ्तर  अरब  तक

 खुले नहीं  हैं  ।

 रायगढ़ਂ में  रेलवे  स्कूल

 1१२५१.  शी  संगण्णा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  २९  १९५७  के  अतारांकित set  संख्या

 १०१४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  अब  अतिरिक्त  कमरों  की  व्यवस्था  करने  की  कार्यवाही कर  ली  गयी

 ee
 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 हए

 झ  प्रेमी  में
 2  Naraj  and  Tikarapade  *«1
 न  Rayagada,
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 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  ai):  तथा  जी  हां  ।  स्कूल  के  भवन  के  विस्तार

 के  लिये  गत  मास  रुपया  मंजूर  कर  दिया  गया  है  ।

 खादानों का  आयात

 1१२५  डा०
 राम  सुभग  सिंह  |

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४५७ के  आरम्भ  से  अब तक  कुल

 राशि  के  खाद्यान्नों  का  आयात  किया गया  है  ?

 कृषि  उपमंत्री
 पो०

 व०  :  ३१  2849 TF
 तक
 सरकार

 ने  भाड़े  सहित
 BvR  करोड़  के  खाद्यान्नों  का  रायात  किया  है  |

 श्रीवास  के  लिये  बस्तियों  का  बिकास

 १२५३.  श्रीमती  मिनीमाता  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  दिल्‍ली  राज्य  में  मकान  बनाने  के  लिये  गैर-सरकारी

 बस्तियां  बसाने  वालों  को  भूमि  को
 विकसित  करने  कौर  प्लाटों  को  बेचने  के  लिये  प्रोत्साहित  किया

 जाय

 इस  नीति  को  कार्यान्वित करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ;  भर

 इन  गैर-सरकारी  बस्तियां  बसाने  वालों  ने  विभाजन  के  ्  कितनी  कौर  कौन  कौन  सी

 बस्तियां  बसाई  हें  और  प्रत्येक  बस्ती  का  स्वामी  कौन  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  नीति  विषयक  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।

 ag  set  नहीं  उठता  |

 सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं  है
 ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  परिवहन  की  समस्या

 1१२५४.  श्री  fo  परमार  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  | कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  के  जिला  सिरमौर  की  तहसील  प्रेमद  की

 काफी  चालू  की  फसल  साराहन  तथा  अन्य  निकटवर्ती  स्थानों  से  मंडियों  में  इस  कारण  न  लाई  जा  सकी
 क्योंकि  परिवहन की  सुविधायें  न  थीं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  परिवहन  विभाग  तब  तक  ट्रक  नहीं  देता  जब  तक  उत्पादक  खाली

 ट्रकों  का  किराया  नाहन  से  साराहन  तक  न  दें  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कोई  भी  व्यक्ति  अपने  निजी  ट्रक  उस  रास्ते  पर  नहीं  चला  ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 इस सम्बन्ध में  जैसा  कि

 नहीं  ।

 हां
 ।

 faa  ditt  में
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 टेलीग्राफ तार  की  चोरी

 1१२४४.  श्री  रघुनाथ  सिह : क्या परिवहन व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  गत  तीन  महीनों  में  टेलीग्राफ  तथा  टेलीफोन  की  तारें  काटने  के  कितने  मामले  दर्जे  हुए
 ?

 तथा  संचार  मंत्री
 लाल  बहादुर  :

 TET  से  भ्रक्तुबर  के  ती+  महीनों

 में  तांबे  की  तारों  की  चोरी  के  g2¥R  कंस  दर्जे  हुए  हैं

 केसरिया घाट  दुर्घटना

 1१२५६.  श्री  विभूति  मिश्र
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 ७  १९५४ को  हुए  सेमरिया  घाट  की  दुर्घटना  के  कितने  दावे  mit  aw

 न्यायालयों  में  पड़े  हैं  फिर  कितनी  रकम  के  दावे

 निकाली  गयी  चीनी  के  परिणामस्वरूप  क्य  कुछ  राशि  वसूल  कर  ली  गयी  थी  ;

 यदि  तो  क्या  यह  भेजने  वालों  को  दी  गयी  थी
 ;

 यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं  ;

 (=)  उस  सम्बन्ध में  रेलवे  ने  कितना व्यय  किया  है  कौर  मुकदमें बाजी  में  कौर  कितने धन  के

 लग  जाने  की  श्रद्धा है  ;

 क्या  पक्षों  को  समझौते  की  कोई  बातें  की  गयीं थीं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  दाहनवाज्ञ  दावे  हैं  जो लगभग  १,  १  लाख  की  रकम  के
 दावे  हैं  ।

 €,८००  रुपये  ।

 नहीं  ।

 चूंकि  निकाली  गयी  चीनी  विभिन्न  प्रेक्षणों  में  विभक्त
 न

 की
 जा

 सकी  इस  लिये  प्रेषकों  तथा

 प्राप्त  करने  वालों  को  कोई  राशि  नहीं  दी  गई  है  ।

 wa  तक  रेलव ेने  २१६  रुपये  १६  नये  पैसे  व्यय  किये  हैं  कौर  भावी  व्यय  का  अनुमान नहीं

 लगाया जा  सकता

 नहीं  ।

 बम्बई  राज्य
 में  झायुर्वे दिक  गवेषणा  केन्द्र

 PWV  थी  प्रसार  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  विदित  है  कि  बम्बई  राज्य  के  अलागिरी  जिले  में
 झषधीय

 बूटियां  बहुतायत  से  होती हैं  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार का  वहां  कोई  आयुर्वेदिक  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित
 करने

 का

 विचार है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में

 "Semaria  Ghat  Accident
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 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  सरकर के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं है

 रत्नागिरि  जिले  में  आयुर्वेदिक  गवेषणा  केन्द्र  स्थापित  करने
 का

 विचार  नहीं है  ।

 गोल्डन  राक  रेलवे  वकंशाप

 1१२४८.  श्री  तंगामणि  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  यह  सच  है  कि  गोल्डन  राक  रेलवे  वर्कशाप  में  छत  वाले  स्थान  के  प्रभाव के  कारण

 गत  दो  वर्षो ंसे  माल  के  डिब्बों पर  शब्दों  safe  का  अंकन  खुले  स्थान  में  किया  जाता  है  जहां  धूप  कौर

 वर्षा  का  कोई  रोक  नहीं

 क्या  इस  प्रयोजन के  लिये  दौड  बनाने  के  लिये  कोई  कायंवाही की  गयी

 (7)  विंदास  में  प्रति  महीने  कितने  माल  डिब्बे  बनाये  जाते  हैं  कितने  खुले  में  रहते

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  माल  के  डिब्बों  पर  दादों  का  भ्रंकन  वैसे
 तो

 खुले  स्थान  में  ही  किया  जाता  है  किन्तु  तेज  धूप  सनौर  वर्षा  में  नहीं  किया  जाता
 ।

 यह  बात  कई  वर्षों  से
 चली

 झाई है  भ्र भी  दो  वर्षों  से  नहीं  ।  निकम्मे मौसम  में  यह  काम  शैडों  के  भीतर  किया  जाता  है  कौर  उसे  देर

 तक  कर  लिया  जाता  है  ।

 इस  काम  के  लिये  अतिरिक्त  शेड  बनाने  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 चार  पहियों वाले  २७०  माल  डिब्बे  प्रति  मास  बनाये  जाते  हैं  सनौर  लगभग  १५  या  २०

 ब्यक्ति इन  पर  शब्दांबर के  लिये  १  या  दो  घंटे  नित्य  खुले  स्थान  में  काम  करते

 चीराਂ

 1१२५६.  थी  ले०  wet  सिंह  :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  प्रशासन ने  दीमापुर  में  चीरा  की  नीलामी

 यदि  तो  इस  के  झासाम  में  बेचने के  क्या  कारण  थे  इसे  मनीपुर में  कयों  नहीं  बेचा

 ate

 १  जनवरी से  अक्तूबर  Pex  तक  कितने  चीरे  का  विक्रय  किया  गया  तथा  प्रति  मन  पर
 क्या  लाभ  रहा  ?

 कृषि  उपमंत्री  wo  वं०  :

 मनीपुर  में  ग्रावइ्यकता से  अधिक  चीरा है  ।  अभी तक  केवल  ७५० मन  का  निर्यात

 किया गया  है  कौर  १  रुपया  प्रति  मन  के  लाभ  पर  उसे  बेचा  गया  है  ।

 mist  प्रदेश  से  चावल  की  प्राप्ति

 1१२६०.  श्री  ब०  स०  मति  :
 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  are  प्रदेश  में  लिये  गये  चावल  के  सम्बन्ध  में  चावल  सिलों  या  किसानों  को

 भुगतान  किये  जाने  में  विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण

 wast  में

 *Chira,
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 उपमंत्री  मो०  श्रीमान ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता

 कर्मचारियों  की  सेवा  वद्ध

 1१२६१.  श्री  दलजीत  सिंह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  व्यक्तियों  को  उत्तर  रेलवे  में  सेवा  वृद्धि  दी  जा  रही

 यदि  तो  श्रिया-सीमा के  बढ़ाने  के  स्थान  पर  उन  व्यक्तियों को  ही  सेवा-वृद्धि देने  के

 क्या  कारण

 एसे  विस्तार  से  wea  लोगों  पर  क्या  प्रभाव  पड़ता  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज  :  उत्तर रेलवे  में  केवल  एक  ही  व्यक्ति

 को  सेवा  वृद्धि दी  गई  है  ।

 यह  सेवा  वृद्धि  सेवा  के  लिये  देखी  गयी  आवश्यकता के  आधार  पर  ही  दी  गयी  है  चंकी

 यह ही  एक  मामला था  इसलिये  राय-सीमा  बढ़ाने  का  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 )  उपरोक्त  भाग  के  उत्तर  के  फलस्वरूप  यह  yea  भी  उत्पन्न नहीं  होता  I

 मकई  तथा  घान  के  weal  में  भोज्य  तत्व

 1१२६२  श्री  झूलन  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मकई  तथा  धान  के  डंठलों के  भोज्य  तत्वों  के  बारे  में  कोई  गवेषणा  की  गई  है

 यदि  तो  क्या  तत्सम्बन्धी  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  जिस  तरह  से  वह  चारा  पशतूनों  को  खिलाया  जाता  है  उस  से  9.0  को

 हानि  होती  है
 ?

 fafa  उपमंत्री  ato  :  धान  के  चारे  के  सम्बन्ध  में  तो  गवेषणा

 की  गई  है  किन्तु  मकई  के  बारे  में  नहीं  ।

 तथा  को  इसे  प्रयोग कराने  के  परिणाम  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  fo]

 फीरोजपुर-दिल्‍ली  के  बीच  गाड़ी

 1१२६३.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे

 कि

 क्या  फीरोजपुर से  दल्ली  तक  कौर  फीरोजपुर से  पटियाला  अम्बाला
 तक

 दिन  के

 समय  तेज  एक्सप्रैस  गाड़ियां  चलाने  की  योजना

 यदि  नहीं  तो  क्या  सरकार  इस  सम्बन्ध में  विचार  करेगी
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़
 ः

 जी बे  नहीं  ||

 मल  अंग्रेजी में

 4Food  ६.0८
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 द्वितीय  योजना  में  यात्री  गाड़ियों  तथा  इंजनों की  सीमित  व्यवस्था  होने  के  कारण  यही

 आवश्यक  समझा  गया  है  कि  उन्हें  अ्रधिमान्यता  के  आधार  पर  प्रयुक्त  किया  जाये  जिधर

 झा वक् यकता  अधिक  हो  वहां  ही  ग्रसित  प्रयोग  किया  जाये  ।

 रेल  फके  डिब्बे

 1१२६४.  श्री  श्रीधर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जनवरी  १९४६ में  मध्य  रेलवे के  पास  कितने  कार्य  योग्य  सवारी-डिब्बे

 १९५७  में  मध्य  रेलवे  के  पास  कितने  कार्य  योग्य  सवारी-डिब्बे

 (  क्या  यह  सच  है  कि  १९५७  के  तरन्त  में  डिब्बों  की  कमी हो

 यदि  तो  उस  वे  क्या  कारण  थे
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  तथा
 मध्य  रेलवे  के  पास

 सवारी-डिब्बों

 की  संख्या यह  थी

 EUR  २३५४३

 QRey Rex

 कमी  नहीं  है  किन्तु  aren  में  ही  कमी की  गई  है

 धारण  में  कमी  इसलिये हुई  कि  कुछ  डिब्बे  हस्तांकित  कर  दिये  गये  तथा  कुछ  डिब्बे

 अन्य  रेलवे  में  वैज्ञानिक  ढंग  से  रखे  जाने  के  लिये  भेजे  गये  जेसे  दिल्‍ली-मद्रास जनता के रेक जनती  के  कुछ  डिब्बे

 दक्षिण  रेलवे  के  संधारण में  दिये  गये

 सुवर्ण  रेखा  नदी  पर  जम सोला  पुल

 1१२६५
 1  श्री  सुबोध  हासदा

 श्री  स०  चल  सामन्त

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  बम्बई रोड  Fo  ६)  को  किनारे से  दूसरे  किनारे  तक  मिलाने के  लिये

 सुवर्ण  रेखा  नदी पर  जमसोला  पुल  के  निर्माण  में  किस  कारण  देरी  भ्र ौर

 इस  के  कब  तक  पूरा  होने  की  शीराज़ा
 ?

 तथा  संवार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  )  पुल  के  बनायें जाने  वाले  स्थान

 पर
 पहले  पहल  जो  खुदाई  हुई  उस  से  पता  लगा  कि  कम  गहराई  पर  ही  ५  हैं  इस  कारण इस

 पर  नदी  के  प्रवाह  क्षेत्र  में  खुली  नींव  वाले  बनाने  का  तरीका  अपनाया  गया  ।  किन्तु  जब  वास्तविक

 काय  शभ्रारंग्भ  किया  गया  तो  पता  लगा  कि  नींव  के  लिये  मजबूत  चट्टानें  कम  गहराई  पर  नहीं  हैं  इस

 कारण  यह  तरीका  उपयुक्त  न  इसलिये  कुछ  स्तरों  की  नींवों  के  पुराने  तरीकों  को  बदलना  पड़ा

 खुली  नींव  के  स्थान  पर  गहरी  नींव  बनाई  गयी  ।  अब  यह  बात  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  उस  स्थान  पर

 मून  अंग्रेजी  में
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 विशिष्ट  नींव  स्थिति  से
 कारण  खोदने

 की  वाली-प्रणाल  को  ही  अपनाया  जायेगा  ।  इस  प्रयोजन  के

 लिये  एक  faery  संयन्त्र  मौके  पर  लाा  रहा
 है  इन  सब  बातों  के  कारण  निर्माण  में  देरी  हो

 PeNE  के  मध्य तक  ।

 टेलीफोन  आपरेटर

 श्री  खा दो वाला :

 श्री  राधेलाल  व्यास ree

 थ्री  Fo  ०  मालवीय  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  टेलीफोन  चालकों  की  बदलियां  बहुत  जल्दी  जल्दी  होती

 उन  टेलीफोन  चालकों  की  ,  जो  किसी  विशेष  एक्सचेन्ज से  पूरी  तरह  परिचित  हो  जाते

 जल्दी  जल्दी  बदलियां  करने  के  क्या  कारण हैं  ;

 क्या  टेलीफोन  चालकों  की  जल्दी  जल्दी  बदली  करने  की  नीति  का  टेलीफोन  विभाग  की

 कार्य  कुशलता  तथा  उस  के  सुचारु रूप  से  करने  पर  कोई  बुरा  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  नही ं।

 से  (4)  ये  प्रदान  उत्पन्न  ही  नहीं  होते  ।

 अहमदाबाद  स्टेशन  यार्ड  को  नवीन  लग  से  बनाना

 1१२६७.  श्री  याज्ञिक  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  ६  Qe H Aras के  बम्बई  गजट
 में  अधिसूचना द्वारा  झ्रहमदाबाद  में

 माधो  भाई
 मिल्स

 के  ea में  रहने  वाले  किरायेदारों  को  सू  बनायें  दी  गयी  थीं  कि  अहमदाबाद

 के  पुनर्निर्माण के  लिये  उन  स्थानों  को  अर्जित  किया

 कया  माधो  भाई  मिल्स  कालोनी  के  किरायेदारों  की  संस्था  ने  सरकार
 के  पास  श्रम्यावेदन

 भेजे  हैं  कि  इस  काम  के  लिये  दूसरी  जमीनें ले  ली  जाये  कौर  उन
 की

 शायरी  बन्द
 न  होने दी

 जाये

 अन्यथा  वे  बेकार  हो

 यदि  तो  उन  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गयी

 (4)  क्या  सरकार  यार्ड  की  इस  योजना  को  उस  समय  तक  स्थगित  नहीं  करेगी जब
 तक  वहां

 की  लाइन  तथा छोटी लाइन  की  व्यापक  योजनायें  पुरी  नहीं हो  जातीं  ?

 मल  अंग्रेजी  में
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 रेलवे  उपमंत्री  दाहनवाज्  :
 जी  भूमि  asta  अधिनियम  की

 थारा
 ४

 के  अधीन  दी  गयी  है  ।

 जी  हां  ॥

 तथा  रेलवे  प्रशासन  को  कहा  गया  है  कि  वह  राज्य  सरकार से  सलाह

 करके  मामले  पर  दोबारा  विचार  करे  ताकि  यह  संभव  हो  सके  कि  क्या  कोई  स्थान

 प्राप्त  हो  सकता  है  या  इसी  स्थान  पर  कम  कमी  लेकर  गुजारा  चल  सकता  है  ।  अहमदाबाद

 के  प्रस्तावित  नवीन  ढंग  से  बनाने  की  योजना  शझ्रविलम्बनीय  बात  है  इस  योजना  के

 ब्यौरे  पर  विचार  हो  है  ।

 जम्मू  में  केन्द्रीय यंत्र यंत्र  सज्जित  फोन

 ११२६८.  श्री  Ao  रा०  मुनि स्वामी :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  PEKLANE  तथा  १९५६-५७  में  जम्मू  स्थित  sara  यंत्र  सज्जित  फार्म  में  कितनी

 लाभ  या  हानि  हुई  ?

 कृषि  उपमंत्री  मों०  दें  PENNE  तथा  PEXR-KO  में

 फोन  १.१८  लाख  तथा  २.५०  लाख  के  घंटे  में  चला  उपर्युक्त  स्थायी

 है  १  प्रत्येक  वह  के  जुलाई  से  जून  के  महीनों  तक  के  हैं  ।

 नगर  निरीक्षकों  की  परीक्षा यें

 थ्री  प्र्०  Fo  गोपालन :
 TREE,

 श्री  वॉरियर  :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  ने  नई  दिल्ली  में
 १४  जुलाई  १९५७  को  हुए  नगर  निरीक्षकों के

 इमतिहान  के  नतीजे  के  बारे  में  डाक  व  तार  कर्मचारियों  से  कोई  शिकायत  प्राप्त  की  हैं  ;

 झोर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  हां  ।

 शिकायतों  की  जांच  की  गयी  थी  कौर  उससे  पता  चला  कि  वे  बे-बुनियाद  थे  ।

 तदनुसार  शिकायत  करने  वालों  को  उत्तर  दे  fear  गया  था  ।

 ट्रेन  दुर्घटना

 श्री  श्रीधर

 yt १२७०५,  पी  रघुनाथ  fee  :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १४  १९५७  को  राज-घाट-बानसूर लाइन  को

 बगूला  स्टेशन  पर  रेल  दुर्घटना  में
 ४

 व्यक्ति  घायल  हुए  थे  ;

 ae  भ्रंग्रेजी  में
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 यासर  श्री  रघुनाथ

 यह  सच  है  कि  स्याल दा  शाखा  पर
 ७

 दिन  के  इन्दर  यह  तीसरी  दुर्घटना

 हुई  हैं

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  शाखा  पर  बार  बार  होने  वाली  रेल  दुर्घटनाओं

 के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही की  है

 यदि  तो  उसका क्या  परिणाम  निकला  है  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये

 यदि  तो  उनका  स्वरूप  क्या  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  PHF WVE NY  को  सुबह  लगभग  ७

 बजकर  ५५  मिनट  पर  जब  एस  ३९१  झप  सवारी  गाड़ी  पूर्व  रेलवे  के  सियालदाह  डिवीजन

 में  राज-घाट-बानसूर  सेक्शन  के  बगूला  स्टेशन  में  दाखिल  हो  रही  उसके  इंजन  के  साथ

 वाले  ५  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गये  ।  ३  झ्रादमियों  को  कि
 ४

 को  जैसा  कि  सवाल  में

 कहा  गया  चोट  पायी  ।  इनमें  से  एक  को  सख्त  चोट  लगी  ।

 नहीं  ;  सवाल  में  बतायी  गयी  अवधि  में  सियालदह  डिवीजन  में  केवल  यही

 एक  दुर्घटना  हुई  ।  सवाल  में  जिन  दूसरी  दो  घटनाओं  का  किया  गया  है  वे  शायद

 ये  हूँ

 (2)  Yo~F k-2EXY  को  बरा नगर  रोड  स्टेशन  के  सेमी  आटोमेटिक  सिगनल

 के  पास  ३३०  डाउन  सवारी  गाड़ी  और  एस  डाउन  लोकल  सवारी

 गाड़ी  के  पिछले  सिरे  एक  दूसरे  से  टकरा

 (२)  PWV W-VEXG  को  सी०  सी०  लिंक  केबिन  के  बाहरी  सिगनल  के  पास

 एस  लोकल  सवारी  गाड़ी
 ७  माल  गाड़ी के  पिछले  सिरे

 एक  दूसरे

 से  टकरा गये

 ये  दुर्घटनायें  पुत्र  रेलवे  के  हावड़ा  डिवीजन  की  कलकत्ता  न  लाइन  पर  हुईं  ।

 तथा  ऊपर  तो  जो  तीन  दुर्घटनायें  बतायी  गई  हें  उनकी  जांच  सरकार

 के  रेलवे  कलकत्ता  ने  की  है  ।  उनकी  शझ्राखिरी  अभी  नहीं  मिली  है  ।

 तथा  इस  दौरान  में  नीचे  दी  गयी  कारंवाइयां  की  गयी  है  oo

 (2)  बयूला  जेसी  दुर्घटनायें  की  रोकथाम  के

 जब  इंजन  दौर  से  बाहर  जाये  श्र  शेड  में  तो  उसके  हर  एक  पुर्जे  की  पुरी

 जांच की  जाये

 मूल  अंग्रेजी  में
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 (२)  कलकत्ता  कार्ड  जेसी  दुर्घटनाश्रों  को  रोकने  के

 यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  आटोमेटिक  सेक्शन  पर  काम  करनें  वाले  हर  एक

 ड्राइवर  के  पास  सक्षमता  का  नया  प्रमाण  पन्न  जिसमें  aa  बताया

 गया  हो  कि  वह  आटोमेटिक  सेक्शन  पर  काम  के  नियमों  को  जानता  है  |

 जो  ड्राइवर  इस  सेक्शन  पर  काम  करना  नहीं  उनके  साथ  कंडक्टर

 ड्राइवर  चलें  जो  उस  सेक्शन  के  काम  को  श्रच्छी  तरह  जानते  हों
 ।

 इस  सेक्शन
 की

 देखभाल  के  लिए  सुपरवाइजर  रखे  गये  हें  जो  ड्राइवरों  को

 आगाह  करते  रहते  हें  कि  वे  नियमों  का  ठीक  ठीक  पालन  करें  |

 खतरे  की  हालत  में  ड्राइवरों  को  mretaitea  सिगनलों  को  पार  करने  की

 देने  से  सम्बन्धित  नियमों  को  रह  करने  का  आदेश  जारी  कर  दिया  गया
 उ
 ७  ये  सिगनल  ate  रुकोਂ  समझे  जाते  हें  ।

 डॉगराघाट पर  पुल

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की 11.0 Rat.
 श्री  मोहम्मद  ताहिर  :

 कृपा  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  पुनिया  जिले  की  गंगा  दार्जिलिंग  रोड  को  राष्ट्रीय  राजपथ

 घोषित  कर  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कया  डींगराघाट  में  पुल  के  निर्माण  की  योजना  को  द्वितीय
 वर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  कर  लिया है  ;

 यदि  तो  कार्य  कब  आरंभ  होगा
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री )  तथा

 श्रीमान  |

 जो  टेंडरों  को  भझ्रन्तिम  रूप  से  स्वीकार  कर  लिया  जायगा  तब  पुल  का  निर्माण

 दुरू हो  जायगा

 उदयपुर  में  | डि: ह टूनर  वायुयान  का  विवाद  wae

 1१२७२.  श्री  श्रीधर

 करेंगे कि  :
 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  मध्य  भारत  उड्डयन  क्लब
 '

 इंदौर  के  एक  ट्रेनर
 '

 वायुयान  को  ca)

 Fey  को  उदयपुर  के  हवाई  प्रति  पर  विवश  होकर  उतरना  पड़ा  था

 तत
 क्या  इस  घटना  की  जांच  का  रादेश  दिया  गया  ए  ;  ak

 a

 een (7)  यदि  @  तो  उससे  कया  परिणा
 निकला  है

 ?

 +  मूल  ast  में  ।

 **Forced  landing.
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 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  नहीं  श्रीमान  ॥

 इससे  fran  होकर  नहीं  उतरना  पड़ा  था  किन्तु  उतरते  समय  उस  वायुयान  का  मुंह  नीचे

 को  हो  गया  तथा  उसे  क्षति  पहुंची  ।

 तथा  दुर्घटना  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 कोकीन  के  तट  पर  चक्रवात

 |
 1१२७३.  श्री  प्रयास  व्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १०  से  १२  १९५७  तक  बम्बई  से  वेंनगुर्ला तक
 कोंकण  तट  पर  महान  चक्रवात चले  ;

 यदि  तो  तट  पर  कुल  कितनी  हानि  हुई
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  श्रीमान्‌  ।

 १०  तथा  १२  १९४७  के  बीच  कनार-कोंकनी  तट  से  कोई  ३००/४००

 ये
 क

 मील  की  दूरी  पर  पूर्वी  मध्य  aa  सागर  में  बड़े  चक्रवात  चले  कौर  जब  तक

 तट  के  समीप  जाये  तो  इनका  प्रकोप  बहुत  कम  हो  गया  था  ।

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  से  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  frat  हुमा  है  ae

 उसे  उपलब्ध  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  |

 उदयपुर  में  हवाई  अड्डा

 1१२७४.  श्री  श्रीधर  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सव  है  कि  उदयपुर  में  एक  नया  हवाई  बनाया
 गया

 यदि  तो  दिल्‍ली  तथा  उदयपुर  के  बीच  नियमित  सेवा  कब  से  आरंभ  की  जायेगी
 ?

 परिवहन  तथा  संसार
 मंत्री

 लाल  बहादुर  श्रीमान ।

 इस  मामले पर  भारतीय  एयरलाइन्स  निगम  विचार  कर  रहा  है  ।

 उड़ोसा  में  गन्ने  की  फल

 1१२७५.  को  संगीता :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को
 पता  है  कि

 की  फसल
 में  कीड़ा  लग  जाने

 के
 कारण  इस

 वर्ष  उड़ीसा  में
 गन्ने

 की  फसल को  बहुत  हानि हुई
 श्र

 ee
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 कार्यवाही  की  गयी

 ?

 मूल  च... अन सग्जा  मे
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 उपमंत्री  मो  ०  वें०  कृष्ण प्पा ):  (  जी  सरकार  को  पता हैं  कि  उड़ीसा

 के  कुछ  भागों लालीरोग  तथा
 पीतिमा  रोग  के

 कारण  गन्ने  की
 फसल  को  बहुत  नुकसान

 हुमा

 इन  रोगो पर  रोक  थाम  करने  के  लिए  राज्य  सरकार ने  निम्न  लिखित  उपाय  किये

 है

 (१)  लाली  रोग  को  रोकने के  लिए  बंकी  में  एक  गन्ना  विकास  केन्द्र  खोला  गया है  जिसके

 कमेंचारी  कृषकों  को  इस  रोक  को  नष्ट  करने  का  उपाय  बता  रहे  हें  ।  श्रातगढ़

 में  एक  केन्द्र  खोलने  का  मामला  विचाराधीन है  ।

 (२)  विभिन्न  प्रकार  के  गन्नों पर  पिता  रोग  का  क्या  प्रभाव  पड़ता है  इसकी  जांच  की

 जा  रही  है  शर  ones  इस पर  नियंत्रण  करने के  लिए  उपयुक्त  कार्यवाही  की

 जायेगी  ।

 रेलवे  कर्मचारी  संघ  का  एकता  सम्मेलन

 तंगामणि

 1१२७६./  श्री  स०  स०  बुर्जों  :

 श्री  राजिन्द्र सिह  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ee aC)  में  उन्होंने  safest  भारतीय  रेलवे  कर्मचारी  संघ  तथा

 भारतीय  रेलवे  कर्मचारियों  के  राष्ट्रीय  संघ  का  एक  एकता  सम्मेलन  आयोजित  किया  था  ;

 शौर

 यदि  ता  इस  सम्मेलन का  क्या  फल
 निकला

 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  शर  जी  १९  शौर २०  नवम्बर  को

 मंत्री  महोदय  ने  दोनों  दलों  की  एक  कौर  बैठक  बुलाई  थी  जिसमें  दोनों  दलों  के  प्रतिनिधियों

 ने  निश्चय किया  कि  FEXR  में  उन्होंने  जो  एकता  करार  किया  था  उसे
 वे  ३१

 १९५८  तक  कार्यान्वित  करेंगे  |

 बस्ता  में  डाकघर  भवन

 कि

 1१२७७.  श्री  का०
 च०  जेना

 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  उड़ीसा  के  जिला  बालासोर  में  वुस्ता  नामक  स्थान  पर  डाकघर  भवन  बनाने  के

 लिए  कोई  राशि  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  ;

 यदि  तो  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गयी  atk  किस  तारीख  को  ;  ak

 इस  संबंध  में  wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री ):  शर  ३१-१०-५४५

 को इस  भवन  के  निर्माण  के  लिए  शासकीय  स्वीकृत  दे  दी  गयी  1...  i2ako  रु०  की  राशि

 स्वीकृत कर  दी  गयी  है  ।

 1  मल
 ग्रंग्रजो  में

 रै
 दै  Busta
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 मुक्त  ६  RXV

 अब
 निर्माण

 शुरू  नहीं  हो  पाया
 है  क्योंकि  केन्द्रीय  लोकनिर्माण विभाग  के  अधिकारी

 इस  काम  के  लिए  ठेकेदारों  को  नहीं  लगा  पाये  ।  समझौते  द्वारा  इस  काम  को  कराने का  प्रदान

 विचाराधीन  है  ।

 ऊन  बिस्तार  केन्द्रਂ

 Res.  सरदार  इकबाल  fag:  क्या  खाद्य  तथा  ऋषि  मंत्री  १४  १९५६  के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ६९६  के  उत्तर  के
 संबंध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  किन-किन राज्यों

 में  किन-किन  स्थानों  पर  ३९६  भेड़
 तथा  ऊन  विस्तार  केन्द्र  स्थापित  करने  का  विचार है  ?

 fafa  उपमंत्री  ato  do  एक  विवरण  सभा  पटल पर  रखा  जाता  है

 दिखाये  येपरिदिष्ट  ३,  waar  संख्या  €१]  |

 झोर  काश्मीर  में  पर्यटन

 1१२७६.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 रेंगे  कि  द्वितीय  पंच  वर्षीय
 योजना  की  अवधि  में  जम्मू  शौर  काश्मीर  में  पर्यटन  का  विकास नन

 करने  के  लिए  वहां  की  सरकार  ने  जो  कार्यक्रम  बनाया  है  उनकी  मुख्य  मुख्य  विशेषतायें  क्या

 a

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  एक  दो  भाग

 है--एक  में  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  पहले  से  ही  सम्मिलित  योजनाओं  का  उल्लेख है  कौर

 दूसरे  में  उन  योजनाओं  का  उल्लेख  है  जिन्हें  राज्य  सरकार  ने  योजना  आयोग  के  अ्नमोदन  के

 लिए  भेजा  है--सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 परिशिष्ट  ३,  श्रतुबंध  संख्या  &2]  भाग

 २  में  जिन  योजनाओं  का  उल्लेख  हैं  उन्हें  योजना  में  सम्मिलित  करने  का  प्रश्न  विचाराधीन  है  ।

 विभागीय **  टेलीफोन  आपरेटर

 1१२८०.  सरकार  इकबाल  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कि &

 क्या  पंजाब  सर्किल  में  कुछ  गेर-विभागीय टेलीफोन  आपरेटरों  को  भी  नौकरी

 दी  गयी

 at,  तो  ऐसे  भ्रापरेटरों  की  संख्या  कितनी  हे
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  (ai  बहादुर  :  जी  हां  ।

 R81

 गुरुहरसहाय  में  टेलीफोन  एक्सचेंज

 १२८१.  सरदार  इकबाल  सिह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने की  कृपा

 कि

 (*)  क्या  फिरोजपुर जिले  में  गुरुहरसहाय  नामक  स्थान  पर  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज

 स्थापित  करने का  विचार

 यदि  तो  इस  एक्सचेंज को  कब  स्थापित  जायेगा
 os

 म  कभ रं ग्रेजी  में

 extension  centers

 *Non-Departmental
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 परिवहन तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  (@).
 वह

 टेलीफोन  सम्पर्क ों  की  इतनी  नहीं  हैकि  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  खोला  जा  सके  ।

 फीरोजपुर  की  ट्रंक  टेलीफोन  लाइन

 1१२८२.  सरदार  इकबाल  सिंह  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  हे  कि  फी  रोजपुर  की  ट्रंक  टेलीफोन  लाइन  शभ्रक्सर  खराब रहती  है  कौर

 काम  नहीं  कौर

 यदि  at  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  ):  फीरोजपुर  से  सम्बन्धित

 सभी  ट्रंक  टेलीफोन  सरकिट  €६%  से  काम  कर  रहे  हें  पर  दिल्‍ली से  सम्बद्ध  सर्किट

 की  कार्यकुशलता केवल  ८८%  है  ।

 दिल्‍ली  वाले  सरकिट  की  कार्य  कुशलता  में  कमी  इसलिए  है  कि  ag  सर्किट

 लुधियाना  भ्रम्बाला होकर  गया  है  प्रौढ़  दिल्‍ली  कौर  भ्रम्बाला के  बीच  भ्र ति रिक्त  लाइनें

 बहुत  कम  हैं  ।  यह  त्रुटि  ठीक  कर  दी  गयी  है  ।

 परिश्रमी बंगाल  में  सामुदायिक  विकास  खण्ड  तथा  राष्टीय  विस्तार  सेवा  ave

 1१२८३  श्री  घोषाल  :  नया  साम  दाधीच  विकास  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पश्चिमी  बंगाल  में  सामुदायिक  विकास  खण्डों  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों

 की  संख्या  कितनी है  रोक

 28yt WT TAA में  उनमें  कितना  सार्वजनिक  सहयोग  मिला ?

 1  सामुदायिक  विकास  मंत्री  सु०  Fo

 घनत्वेत्तर  काय॑  खण्ड  २

 सामदायिक  विकास  खण्ड  १६

 &9 राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 प्रकार  स  तथा  मजदूरी  के  रूप  में  लगभग  ३६  लाख  रुपये  ।

 डाकघर  बचत  लेखा

 1१२८४.  श्रीवासक  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९४७

 से  १९५७  तक  ऐसे  कितने  मामले  हुये  जिनमें कुछ  लेखाओं को  ८.  लेखाਂ  घोषित कर  दिया  गया

 क्यों कि  जिनके  नाम  वे  लेखे  थे  उन्होंने  डाक  घर  बचत  लेखा  की  पासबक  खो  दी  थी  AK  उनकी

 राशी  उन्हें  वापस  नहीं  की  गयी ?

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  क्योंकि

 पा सबक  के  खो  जाने  के  कारण  किसी  भी  लेखा का  लेखाਂ  नहीं  घोषित  किया  जाता  |  पा सबक

 की  दूसरी  प्रति  भी  ली  जा  सकती  है  ।

 मूल  wait  में
 कि  st  intensive  Blocks.
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 यात्रों  सुविधायें

 1१२८५.  श्री  राघामोहन सिंह
 :  कया

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 (  .  क्या  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  के  इलाहाबाद  कटिहार  सेक्शन  पर  कोई  एक्सप्रेस  गाड़ी  चलाने  का

 यदि  तो  कब

 यदि  तो

 द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  की  अवधि  में  इस  सेक्शन  पर  कौर  बलिया-शाहगंज  सेक्शन

 पर  किन-किन  यात्री  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  का  विचार है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  aerate  :  जी  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 इलाहबाद  सिटी-कटिहार  सेक्शन पर  इतना  यातायात नहीं  होता  कि  कोई  अतिरिक्त

 गाड़ी चालू  करने  की  आवश्यकता हो  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  को  झवघधि  में  जिन  यात्री  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  करना  था  उनका

 उल्लेख
 एक  विवरण  में  दिया  गया  जो  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध

 संख्या i]  पर  रेलवे  प्रयोक्ता  समिति  द्वारा  भ्रनुमोदित  हो  जाने  के  बाद  कौर  आवश्यक धन  तथा

 सामान की  उपलब्धता पर  ही  इन  सुविधाओं  को  व्यवस्था को  जायेगी

 गाड़ियों  में  भीड़-भाड़

 1१२८६.  को
 राघामोहन  fag  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 बलिया  कौर  छपरा  जंकशन के  बीच  की  लाइन  की  गाड़ियों में  होने  वाली  भीड़-भाड़

 को  हटाने  के  लिये  क्या  कोई  योजना  कौर

 यदि  तो  यह  योजना  क्या  है  उसे  कब  कार्यान्वित किया  जायेगा  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  छपरा-बलिया  सेक्शन
 की  गाड़ियों पर

 भ्रत्याघिक

 भीड़  नहीं
 होती

 ।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 alae  उपायो  योजनायें

 श्री  घोषाल  :
 1१२८७

 श्री  त्री०  Fo  चौधरी  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  PENE—U  में  प्रतीक  अन्न  उपजाओ  योजनायें  के  द्वारा  परिश्रमी  बंगाल  में  खाद्यान्नों

 का  कितना  अतिरिक्त उत्पादन  gat  ;  कौर

 उन  योजनाओं  पर  कितना  धन  व्यय  GAT?

 tra  airs
 2

 दें
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 कृषि  उपमंत्री
 मो०

 उठ
 :  कौर  .  वर्ष  में  परिश्रमी  बंगाल

 में  श्रमिक  oa
 उपजाने

 योजनाओं  के  द्वारा  कितना  afr  उत्पादन  ठ्  शर  उस  पर  कितनी  राशि

 व्यय  की  गयी  इस  की  पूरी  जानकारी  पदिचमी बंगाल सरकार बंगाल  सरकार  ने  कभी  हमारे  पास  नहीं  भेजी है  ।
 कभी

 तक
 जो

 जानकारी  मिली  है  उस  के  अनुसार  EGO  टन  का  अतिरिक्त  उत्पाद  gar है
 ८२.  gy

 लाख  रु०  की  राशि  व्यय  हुई  ऋणा  में  ११.५६  लाख  प्राक्कालीन  ऋण

 में  ६२.७६
 लाख  रु०  अनुदान  में  ७.८३  लाख

 पश्चिमी  बंगाल  में  उचित  मलय  वाली  द  कानों

 श्री  घोषाल
 1१२८८

 {  श्री  त्रि०  Fo  चौधरी

 क्या  खाद्य  तथा  ee  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  अप्रैल  १९४७  से  सितम्बर

 १  ५७  तक  परिश्रमी  बंगाल  में  उचित  aca  १कानों  द्वारा  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  बांटा  गया  ?

 कृषि  उपमंत्री  (ait  सो ०  Fo  wrt से  ReX  तक  पश्चिमी बंगाल  में
 बांटे गये  गईं  और  चावल  की  मात्रा  नीचे दी  जाती है

 चावल
 ~

 द्  E00  टन

 महू  RV,  Coo  टन

 गया

 १२८९.  भरी  मोहन  स्वरूप  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  २५  १९४७  के  भ्रतारांकिस

 प्लान  संख्या  GX FTI Sa के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४७  में  बिहार  में  कितनी  चीनी  मिलें चाल  हो  गयी

 उत्तर  प्रदेश  कौर  बिहार में  इस  मास में  पेरे गये  गन्ने  से  कितनी  चीनी  की  रिकवरी

 हुई  हे

 कितनी  चीनी  मिलें  गन्ने  का  मूल्य  १  रुपये
 ७

 ७  प्रति  मन  के  हिसाब  से  चुका रही  हे

 wire  कितनी  इस  से  अधिक  atc  कितनी  इस  से  कौर

 (=)  यदि  मूल्य  में  कोई  भिन्नता  है  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 कृषि  उपमंत्री  सो ०  व०  १६  चीनी  मिले ं।

 उत्तर  प्रदेश  भर  बिहार  में  _  eyo A में  चीनी की  रिकवरी  ८.३

 प्रतिशत  कौर  ६२  प्रतिशत  अनुमान की  जाती  है

 उत्तर  प्रदेश  झर  बिहार  की  सभी  चीनी  मिलें  गन्ने का  न्यूनतम  मूल्य गेट ट  डिलीवरी  पर

 -७-०  प्रति मन  बाहर  रेल  केन्द्र  पर  १-५-०-  प्रति मन  के  हिसाब  से  चुका  रही  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बरेली-मेरठ  राष्ट्रीय  राजपथ

 RRXEo  श्री  मोहन  स्वरूप  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बरेली-मेरठ  राष्ट्रीय  राजपथ  को  चौड़ा  करने  के  कार्यक्रम में  श्री  तक  क्या  प्रगति हुई

 अंग्रेजी  में



 = ORR  लिखत
 उतर  ६  PEAY

 पं  वर्षीय  योजना  काल  में  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  कितनी  लम्बी  राष्ट्रीय

 राजपथ की  सड़कों  को  चौडा  किया  कौर

 उन  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान है  ?

 परिवहन  तवा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्रो  )  :  )  मेरठ-बरेली  सड़क  का  केवल

 मुक्तेरवर-बरेली भाग  ही  राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  २४  पर  पड़ता  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 इस  भाग  में  पांच  मील  लम्बे  भाग  को  चौड़ा  करने  का  निश्चय किया  गया  है  ।  यह  काम  पहले  ही  प्र्

 किया जा  चुका  है  पुरा  होने  ही  वाला  है  ।

 तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  के  अ्रन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  श्र  बिहार  में
 जिन  राष्ट्रीय  राजपथों  को  चौड़ा  करने  का  इरादा  है  उन  की  लम्बाई  ५४१  कौर  ५१.५  मील

 है  ।  इन  पर  जो  खर्चा  किया  जाने  का  इरादा  है  वह  २६३  ००
 लाख  MIT  ३५.७०  लाख  रुपये

 है  ॥

 जजीर  खींच  कर  गाडी  रोकना  कौर  बिना  टिकट  सफर

 TSR.  श्री  गणपति  राम  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 इलाहबाद

 कौर  मेजा  रोड  और  मंडल  रोड
 व

 करचना  स्टेशनों  के
 बीच  जंजीर खींच  कर  गाड़ी  रोकने  की  घटनायें  अक्सर  होती

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  भेजा  रोड-इलाहबाद सवारों  गाड़ियों  अधिकतर यात्री तर  यात्री  बिना

 टिकट  यात्रा करते  हें  ?

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  गाड़ी  में  गुण्डे  लोग  भाले  लेकर  चलने  वाले  लोग  बिना  टिकट

 सफर  करते  हैं

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  गाड़ी  में  चलने  वाला  टी
 ०

 टी
 ०

 कौर  गार्ड  बिना  टिकट

 पर  करते  हें  तो  उन  को  मारा  पीटा  जाता  कौर  कभी  कभी  जान  से  भी  मार  डाला  जाता  है

 (=)  बिना  टिकट  यात्रा  शर  इस  प्रकार  की  अराजकता  को  रोकने  के  लिये  सरकार

 वाही  करना  चाहती

 क्या  यह  भी  सच  है  किये  गुण्डे  पहले  दर्जे  के  डिब्बों  में  सफर  करते  sag  पहले

 दर्जे  के  यात्रियों को  मारते  पीटते हं  ?

 Whe  खींच  कर  गाड़ी FINS  पसाव  नार  पाड़ा  रोकने की  घटनायें उपमंत्री  शाहनवाज़  at)

 इलाहबाद उपरोक्त  सैक् दानों  पर  हुई  हैं  पर  यह  घटनायें  नैनी 1-५४  1१  सेक्शन  पर गाड़ी [  संख्या  १--एम०  To

 पर  ही  अधिक हुई  ।

 जी  नही ं।

 तकावी

 एक  बार
 ऐसी  दुर्घटना  हुई  थी  गाड़ी  में  चलने  वाले  रेलवे

 कर्मचारियों
 को  बिना  टिकट

 यात्रा  करने  वालों  ने  पीटा  था  ।

 पाल  wast  में



 दुक्रवार, चय  ६  १९५७  सभा  पटल  पर  रखें  गये  पत्र  2933.0 हे

 नैनीइलाहबाद सेक् दान  पर  संख्या  १--एम०  To  गाड़ी  पर  बिना  टिकट  यात्रा  को
 रोकने

 के  उपाये  जारी  रखे  जायेंगे  ।  कुछ  समय  तक  वहां  पर  बिना  वैकुण्ठ  के  गाड़ी  चलाई  गई  थी
 ।  यदि

 पहले की  सी  स्थिति  फिर  पैदा  हो  गई  तो  फिर  बिना  वैकुण्ठ  के  गाड़ियां  चलाना  पड़ेगा  ।

 ऊपर  भाग  में  बतायी गयी  घटना  के  अतिरिक्त  अन्य  किसी  घटना  का  समाचार

 नहीं  मिला  है

 दिल्‍ली  में  डिप्योरिया  रोग

 1१२९२.  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PeYVRNG A में  wa  तक  डिप्थीरिया रोग  के  कितने  मामले  दिल्ली  में

 टीका  लगाने  के  कितने  केन्द्र  दिल्‍ली  में  खोले

 क्या  अरब  तक  इस  रोग  से  हुई  किसी  मृत्यु  की  सूचना  मिली  झर

 क्या  डिप्थीरिया का  टीका  भारत  में  बनता  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  १  जनवरी से  २३  १६५७  तक  १०८०

 मामलों की  खबर  मिली  थी

 नई  दिल्‍ली  कौर  दिल्‍ली  के  स्कूलों  तथा  प्रसृति तथा  शिशु  कल्याण  के  ३४  केन्द्रों  में  १०

 वर्ष से  कम  वायु के  बच्चों  को  टीके  लगाये  जाते  हें  जिस  बस्ती  में  डिप्थीरिया फल  जाता  है  उस  म

 घरों पर  भी  टीके  लगाये जाते  हैं  ।

 उपरोक्त  अवधि  में  इस  रोग  से  he tc  व्यक्तियों की  मृत्यु दुई  ।

 जी  at

 सभा-पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 निवारक  निरोध  १९५०  के  कार्य  फे  बारे  में  सांख्यिकीय  जानकारी

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  में  निम्नलिखित पत्रों  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रखता हूं  :

 (१)  ३१  १९५६ से  ३१  2exG Hl aa A की  अ्रवधि  में  निवारक निरोध  अघिनियम

 १९४५०  के  कायें  के  बारे  में  सांख्यिकीय  जानकारी  |

 (२)  २३१  १९५६  से  २०  2eXG  तक  की  अवधि  में  निवारक  निरोध

 अधिनियम  ZEYo  के  किये  के  बारे  में  सांख्यिकीय जानकारी  |

 शाला  में  रखी  गई  ।  देखिये  संया  एल०  टी०-४२१/४५७]

 श्रत्यावदयक  पण्य  अधिनियम  फे  श्रन्तगंत  श्रघिसुचना

 उपमंत्री  मो०  डा ०  पीठ  शा ०  देशमुख की  2.0  अत्यावश्यक

 पण्य  १९५५  की  धारा  रे.की  उपधारा  (६)  के  दिनांक  ३०  १९५७  की

 अधिसूचना  संख्या  एस०  कार  to  ३५०४  में  प्रकाशित  हिमाचल  प्रदेश  बीज  चालू

 १९५७  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल०  टी  0-8 RRX/X9 |

 मूल  अंग्रेजी
 में



 Qozy  सभा  का  कार्य  ६  REXY

 मोटर  गाड़ी  अघिनियम  के  अंतगर्त  श्री  सूचनायें

 परिवहन  तथा  संवार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  मैं  मोटर  गाड़ी  PERE

 की  धारा  १२२  की  उपधारा  (३)  के  अंतगर्त  निम्न  श्रधिसूचनाश्ों की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखता हुं  :--

 (१)  मोटर  गाड़ियां  श्रन्तर्राष्ट्रीय  परिचालन  नियम  १९३३  में  कुछ  संशोधन  करने

 वाला  दिनांक ३  PaXG  का  एस०  बार  प्रो ०  संख्या  AZo |

 (२)  मोटर  गाड़ियां  पक्ष  १९४६ में  कुछ  संशोधन करने  वाला

 दिनांक  ३  १९५६  का  एस०  कार  ो ०  संख्या  ५३८  |

 (3)  मोटर  गाड़ियां  पक्ष  बीमा  )  १९४६  में  कुछ  संशोधन  करने  वाला

 दिनांक  ३०  १९५६  को  एस०  ग्राम  तरो ०  संख्या  २५१०  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संध्या  एल०  eo  ४२३/  x9

 ag  १९५७-५८  के  लिये  भ्र  गुमानों  की  श्रनूप्रक  मांगों  के  बारे  में  विवरण

 मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  :  में  वर्ष  PEYO-NG H के  लिये  राय-व्यस्क

 )  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 सभा  का

 पब् रति रक्षा  उपमंत्री  :  श्री  सत्य नारायण  सिंह की  कौर  से  सभा को  सूचित

 करना  चाहता  हूं  कि  €  REX FT AY से  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह के  लिये  सरकारी ज  का

 पह  क्रम  रहेगा

 (2)  निवारक  निरोध  विधेयक

 (२)  arr  की  कार्य  सूची  का  बचा  कोई  कार्य  ।

 (३)  संघ  उत्पादन-शुल्क  विधेयक  |

 (¥)  सम्पदा-शुल्क तथा  रेलवे  यात्री  किरायों पर  कर  विधेयक

 (५)  वर्ष  Peyo-Xs HF faa के  लिये  अनुदानों की  अनुपूरक  मांगें
 ।

 (६)  संसद  विधेयक ।

 (७)  भारतीय  प्रफुल्ल  विधेयक ।

 (८)  दंड  विधि  संशोधन  विधेयक  |

 (&)  डफरिन की  कांउटेस  निधि  atk

 (१०)  भारतीय  रक्षित  बल  विधेयक  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  में

 ही

 अंग्रेजी
 a



 ६  १९४५७  २०  ३५

 आसाम  के  तेल  निक्षेपों  से  तेल  निकालने  के  लिये  रुपया  समवाय  बनाने  के

 बारे  में  वक्तव्य

 खान  तथा  पवन  मंत्री  स्वर्ण  :  माननीय सदस्य  जानते  हैं  कि  श्रीराम

 के  नाहर  हु प्र जिन  मोरन  क्षेत्रों में  पाये गये  तेल-निक्षेपो ंसे  तेल  निकालने के  लिये  एक  रुपया

 समवाय  बनाने  के  सम्बन्ध  में  बरमा  प्राप्त  कम्पनी/श्रासाम  ट्रायल  कम्पनी  के  साथ  वार्ता  चल  रही

 ay
 यह  वार्ता  ee OC)  में  स्थगित  कर दी  गई थी  झोर  १८  १९४५७ को  उसे  प्रारम्भ

 किया  गया  था  |  we  भारत  सरकार  कौर  बरमा  ट्रायल  कम्पनी/श्रासाम  घायल  कम्पनी  के

 सोच  एक  करार  सम्पन्न  हो  चुका  है  कौर उसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  किया  जायेगा  ।  इस  कार्यान्वित

 ्  वाले  करार की  मुख्य  बातें यह  हैं  :

 (  १)  रुपया  समवाय  ara  निकालने  का  कार्य  करेगी  are वही  दो  ग्रवस्थाद्मों  में  निर्माण

 का  प्रबन्ध  करेगी  बरौनी  तक  बिना  साफ  किये  हुए  तेल  के  परिवहन  के  लिये  पाइपलाइन  ले  जायेगी

 या  ऐसी  ही  wea  areas  सुविधाओं  का  प्रबन्ध  करेगी  ।  पहली  शझ्रवस्था में  पाइपलाइन  या  अन्य

 सम्बन्धित  सुविधाघरों  को  भारत  सरकार  तथा  बरमा  घायल  कम्पनी  द्वारा  नुम  दत  मध्य
 के

 किसी

 स्थान  तक  ले  कौर  दूसरी  अवस्था में  उस  पाइपलाइन  या  wea  संबंधित  सुविधाओ ंको  उस

 मध्य  के  स्थान  से  बरौनी  तक  विस्तारित  करने का  कार्य  areca  दोनों  अवस्थाओं

 के  आरम्भ  होने  का  काल  भारत  सरकार  द्वारा  निर्धारित  किया  जायेगा

 (२)  रुपया  समवाय  द्वारा  निकाला  तेल  भारत  सरकार द्वारा  प्रयोग  तथा  सरकारी

 क्षेत्र में  स्थापित  की  जाने  वाली  दो  परि-:करिणयों  को  ही  बेचा  जायेगा  ।  इनमें  से  प्रत्येक  परिष्करण

 द्वारा  बिना  साफ  किये  हुए  तेल  का  जो  प्रदत्त  मूल्य  करदा  किया  जायेगा  वह  या  तो  कलकत्ता  में

 किया  जानें  वाले  उस  सबसे  कम  प्रदत्त  मूल्य  के  बराबर  होगा  जिस  पर  कि  वह  परिष्करण  किसी

 ay  वैकल्पिक  संस्था  से  तेल  हासिल  कर  सकती  या  फिर  वह  मूल्य  समवाय  द्वारा  उस  तेल  में

 लगाई गई  लागत  उचित  वाणिज्यिक  लाभ  के  बराबर होगा  ।  इन  दोनों  में  से  जो  भी  कम

 उसे  प्रदत्त  मूल्य  मान  लिया  जायेगा  ।  इंस  मुख्य  का  निर्धारण समवाय  लागतों  की  परीक्षा

 के  बाद  भारत  सरकार  से  अनुमोदित  कराने के  किया  जायेगा  ।  प्रति  छः  महीने  के  काल  के

 इस  मूल्य  का  पुनरीक्षण  जायेगा ।

 बरमा  कम्पनी  ने  इस  रुपया  समवाय  को  एक  करोड़  पौंड  का  एक  ऋण  देने  का  वचन

 दिया  इस  ऋण  से  संबंधित  करार  की  शर्ते  बरमा  कम्पनी  भारत  सरकार  के  बीच

 तय  की  जायेंगी  ।  यह  ऋण  प्रथम  अवस्था  में  पाइपलाइन  कौर  wea  संबंधित  सुविधाओं के
 निर्माण  के  दौरान  में  पड़ने  वाली  विदेशी  मुद्रा  की  कमी  पूरी  करने  के  लिये  होगा  ।  चूंकि  बरमा

 आयल  कम्पनी  ने  इसका  पक्का  वायदा  कर  दिया  इसलिये wa  प्रस्ताव  यह  है  कि  तेल  क्षेत्रों

 बरौनी के  मध्य  में  बरौनी  की  परि  के  एक  कौर  परिष्करण  बनाई  जाये ।

 भारत  सरकार ने  तेल  क्षेत्रों  से  परिष्करिणीयों  तक  की  पाइपलाइनों  के  सर्वेक्षण  are  परिप्करिणी

 परियोजनाओं  के  अध्ययन  के  लिये  सलाहकार  नियुक्त  भी  कर  दिये  हें  ।  परियोजना  सम्बन्धी  प्रतिवेदनों

 के  मिलने ak  उनकी  परीक्षा करने  के  बाद  सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  की  जाने  वाली  इन दो

 परि:करिणियों के  उनकी  वास्तविक  स्थिति  उत्पादन  के  ढंग  के  बारे  में  निर्माण  किया

 जायेगा  |  इन  दो  में  से  पहली  परि  करिणी  तो  श्रीराम  में  कहीं  रहेगी  कौर  सम्भव  है  कि  लगभग  तीन

 वर्षों  हमें  उससे  परिष्कृत  तेल  मिलने  लगेगा  ।

 nd  ee  er ee  om
 मदद

 faa  भ्रंग्रेजी  में
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 समिति  क  लिए  निर्वाचन

 भारत  की  क्षयरोग  wat  कीਂ  केन्द्रीय  समिति

 स्वास्थ्य  मंत्री  :
 में  प्रस्ताव करता

 भारत  की  क्षयरोग  सन् था  के  नियमों  तथा  विनियमों  के  खण्ड  ३  (७)  के  अनुसरण

 में  लोक-सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसा  भ्रध्यक्ष  निदेश  भारत  की  क्षयरोग

 war  की  केन्द्रीय समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये  aa  में  से  दो

 सदस्यों  को  चुनें 1.0

 | झष्यक्ष  महोदय  : प्रशन यह  है  :

 भारत  की  क्षयरोग  सन् था  के  नियमों
 तथा

 विनियमों  के  खण्ड  ३(७) के  अनुसरण

 में  लोक-सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसा  प्रत्यक्ष  निदेश  भारत  की  क्षयरोग

 सस् था की की  केन्द्रीय  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  के  लिये  अ्रपने  मे ंसे  दो

 सदस्यों  को  चुनें  ।
 ”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ॥

 aug  fafa  संशोधन  विधेयक *

 मंत्री  ato  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 भारतीय  दण्ड  भ्रष्टाचार  निवारण  १९४७  शौर  दण्ड  विधि

 संशोधन  Fey:  में  श्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  प्रकृति  दी  जाये  1.0

 शिया  महोदय  :  यह

 भारतीय दण्ड  भ्रष्टाचार  निवारण  १९४७  कौर  दण्ड  विधि

 संशोधन  2EXR  में  अग्रेतर  संशोधन  करने वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति  दी  जाये  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 पिंडित  गो०  qo  पन्त
 में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 संघ  उत्पादन-शुल्क  )
 विधेयक

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कुछ  संघ  उत्पादन-शुल्कों के  शुद्ध  झा गम  के  एक  प्रश  को
 राज्यों

 में
 वितरित

 करने  की

 नब  नाणणणणयणााााााणयायल्‍ययल्‍यल्‍एएएतल्‍एए।”एएयणसस्‍एएएल्‍इल्‍एशालतयएयल्‍एगल्‍एल्‍ए”ए एएए  एएएल्‍एएसल्‍एल्‍एइसल्‍ व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये

 ती

 मूल  अंग्रेजी  में

 भारत के  कस् पच  शबाना Me  भाग  २,  अनुभाग  2,  दिनांक  ६-१२-४५७  में  प्रकाशित  |



 डफरिन  की  काउंटलेस  निधि  १९५७  र०३७४ ६  १९५७

 'श्रिध्यक्ष महोदय : प्रदइन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  कुछ  संघ  उत्पादन-शुल्कों  के  शुद्ध  प्राप्त  के  एक  को  राज्यों  में  वितरित  करने

 की  व्यवस्था करने  वले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  भ्रनर्माः च्च्  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्  |

 श्री  fro  to  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक ्  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 सम्पदा-शुल्क
 तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  विधेयक

 *

 मंत्रो  ति०  त०  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  के  शुद्ध  ग्राम  को  राज्यों  में  वितरित

 करने की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 भ्रष् यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किरायों  पर  कर  के  शुद्ध  को  राज्यों  में  वित  रित

 करने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  भ्र नुम ति  दी
 जाये

 ।  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 fait  feo  to  कृष्णमाचारी  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता
 हूं

 डफरिन  कीक  उनसे  निधि  विधेयक,*  १९५७

 ह
 स्वास्थ्य  मंत्री  (att  कर मरकर )  :  में

 प्रस्ताव  करता

 डफरिन  की  काउंटेस  निधि  नामक  निधि  को  केन्द्रीय  सरकार  को  हस्तांतरित  करने

 की व्यवस्था करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 महोदय
 :  प्रदान  यह  है  :

 डफरिन  की  काउंटलेस  निधि  नामक  निधि  को  केन्द्रीय  सरकार  को  हस्तांतरित  करने

 की  व्यवस्था करने  वाले  विधेयक  को पुरःस्थापित करने  की  अनुमति  दी  जाये  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  कर मरकर
 :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हू ं।

 मल  अंग्रेजी  में

 पराप्ट्रतति  की  सिफारिश  से  पुरःस्थापित  ।

 भारत  के  ग्रसाघा' रण  भाग  श्रतुभाग  २,  दि  iw  ६-१२-५७  में  प्रकाशित  ।



 न  भारतीय  रेलवे  विधेयक  ६  १९४७

 काय  मंत्रणा  समिति

 भ. चीदहुवां  प्रतिवेदन

 थी  राने
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति के  चौदहवें  प्रतिवेदन  जो  ५  REY

 को  सभा  में  उपस्थापित किया  गया  सहमत हे  ।”

 ह

 'द्रिध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  ।

 श्री  alate  भरुचा  :  में  यह  संशोधन  रखना  चाहता  हूं  कि  निवारक

 निरोध  विधेयक  के  लिये  ८  की  अजय  १०  घंटे  दिये  जाय े।

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  ब०  कायें  मंत्रणा  समिति  में  सभी  दलों  के  प्रतिनिधि

 wi  कार्य  मंत्रणा समिति  की  यह  सिफारिश  सर्वसम्मति से  की  गई  थी  ।  उसके  विरुद्ध  जाना  अच्छा

 Treat  महोदय  :  में  इसे  एक  घंटा  समय झ्र ौर
 दे  दूंगा  ।  कया  में  मान  लूं  कि  सदस्य  शझ्रपनाः

 संशोधन वापिस  ले  रहें  हे  ?

 mat  यह  है

 यह  सभा  काय  मंत्रणा  समिति  के  चौदहवें  प्रतिवेदन  जो  ५  १९४५७

 को  सभा  में  उपस्थापित  क्या  गया  सहमत  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar  |

 भारतीय  रेलवे  )  विधेयक

 ध्रिष्यक्ष  महोदय  :  ae  सभा  भारतीय  रेलवे  विधेयक  पर  कौर  ant  चर्चा  जारी

 इसके  लिए  कुल  ३  घंटे  का  समय  रखा  गया  अरब  २  घण्टे  १  ३  मिनट दोष  हैं  ।

 श्री  सिंहासन  सिह  अपना  भाषण  जारी  करें

 श्री  सिंहासन  सिह  अन्य  कल  में  इस  विधेयक  के  बन्ने

 में  कह  रहा  था  कि  यह  जो  पुराने  अधिनियम  का  नवीनीकरण  किया  जा  रहा  है  यह

 तरह  से  उसका  मामूल  wads  हो  रहा  हैं  ।  पुराने  भ्र धि नियम  में  ट्राइबनुल

 को  मुक़र्रर  करने  के  लिए  यह  जरूरी  था  कि  जो  व्यक्ति  नियुक्त  किया  जाये  वह  या

 तो  उस  समय  हाईकोर्ट  का  जज  न्यायालय  का  न्यायाधीश  )  हो  या  हाईकोटें  का

 जज  रहा  हो  ।  पुराने  अधिनियम  में  यह  था  fed  जो  हम  wa  रखने  जा  रहे  हें  वह

 यह  है  कि  एक  जज  हाईकोर्ट  का  रहेगा  कौर  दो  ऐसे  व्यक्ति  रहेंगे  जो  रोजगार  के  कारोबार

 में  या  कामर्स  के  सम्बन्ध  में  जानकारी  रखने  वाले  हों  wa  नियम  यह  है  ।

 ast में



 ६  REXY  भारतीय  रेलवे  )  विधेयक  २०  ३६

 इस  तरह  से  जहां  जजेज  होते  वहां  पर  ब  दो  ऐसे  व्यक्ति  होंगे  जिनका
 ~

 जुडिशियल  अनुभव  कुछ  नहीं  होगा  बल्कि  वे  तिजारत  के  मामले  में
 ~

 कौर  कारोबार  के  मामले  A  जानकार  होंगे  ।  पहले  ऐक्ट  में  सेक्शन  २४  में

 ब  के  बारे  में  ag  नियम  था  कि  ट्रेडर  भी  एग्रीकल्चर
 वाला  भी  रहेगा  कौर  aia  का  भो  रिप्रेजेंटेटिव  रहेगा  ale  रेलवे  का  भी  रहेगा  |

 लेकिन  शराब  इस  नियम  में  केवल  कॉमर्स  ak  रेलवे  के  कारोबार  के  जानने  वाले

 एग्रीकल्चर  इत्यादि  के  कोई  नहीं  रहेंगे  ।  तो  मेरा  विरोध  यह  है  कि  ये  जो  दो  नये

 रखे  जा  रहे  हें  ये  ऐसे  व्यक्ति  हैं  कि  जो  मुल्क  के  ख्याल  से  रेलवे  के  भी  ख्याल  से

 शायद  बाघक  क्योंकि  जो  फैसला  होगा  वह  haar  प्रदीप  मत  संख्या  की  प्रोर  से  होगा  ।

 तीन  आदमियों  में  से  जो  दो  आदमी  एक  तरफ  फैसला  वही  अन्तिम  फैसला  होगा
 |

 उसकी  कोई  नहीं  है  ।  यहां  पर  एक  तरफ  इंटरेस्ट  वणिक  समाज  का  हैं

 दूसरी  तरफ  इंटरेस्ट  रेलवे  कौर  नेशन  का  हैं  क्योंकि इसमें  किराया  बढ़ाने  की  बात

 हो  सकती  है  |  areas  इंटरेस्ट  के  विचार से  क्लैश  होगा  are  इसमें

 एक  मत  होने  की  सम्भावना  नहीं  है  ।  जहां  एक  ही  वर्ग  के  दो  व्यक्ति  हैँ  उनकी

 प्रभुता  होगी  श्र  जो  वह  फैसला  करेंगे  वही  फैसला  होगा  i  यह  जो  ट्रायबुनल  बनने  जा

 रहा  इसमें  हाईकोर्ट  का  जज  बिलकूल  निकम्मा  व्यक्ति  वह  तो  एक  तरह  से

 सुनता  gar  बैठा  रहेंगा  ।  दो  आदमी  जो  कि  stat  के  प्रतिनिधि होंगे  जेसा  वह

 चाहेंगे  वैसा  वह  फैसला  कर  लेंगे  प्रौढ़  उस  र. ७  की  कोई  aire  नहीं  है  ।  तो  मेरी  राय  में

 ऐसा  परिवर्तन  करने  से  रेलवे  ak  नेशन  के  हितों  की  बहुत  हानि  होने  की  सम्भावना  हैं  ।

 जो  पुराना  अधिनियम  था  उसमें  कोई  ऐसी  खराबी  नहीं  मालूम  होती
 कि

 हम  उसमें  इस  प्रकार

 का  परिवर्तन  करें  जैसा  कि  हम  करने  जा  रहे  हें  ।  इस  परिवर्तन  से  क्या  लाभ  देश  का  या

 रेलवे  का  होगा  यह  बताया  जाना  चाहिए  था  ।  इससे  देश  का  कुछ  लाभ  तब  तो

 इसे  मानने  की  बात  भी  हो  सकती  है  ।  लेकिन  महज  परिवर्तन  करने  के  लिए  ही  परिवर्तन

 न  किया  जाय  ।  पहले  जो  लोग  असेसर की  हैसियत  से  बैठत ेवे  ही  aa  निर्णायक की  हैसियत
 anys

 से  बैठेंगे  ।  पहलें  ये  लोग  केवल  राय  दे  सकते  थे  उस  राय  को  मानना  न  मानना

 जज  के  अ्रधिकार  में  था  ।  wa  उनकी  राय  को  मानने  या  न  मानने  का  सवाल  ही  नहीं

 रह  गया  है  ।  अरब  तो  उनकी  राय  की  प्रभुता  जिधर  वे  चाहेंगे  ले  जायेंगे  ।  तो  में

 जानना  चाहता  हूं  कि  रेलवे  मिनिस्ट्री  नें  क्या  लाभ  देखकर  इस  विधेयक  को  इस  सदन  के

 सामने  प्रस्तुत  किया  है  |  जब  नये  कानून  से  देश  का  हित  न  बढ़ता  हो  ak  पुराने  कानून  से
 भी

 देश  का  भ्रमित
 न

 होता  तो  मेरे  ख्याल  में  पुराने  कानून  में  तबदीली  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  यह  नहीं  होना  चाहिए  कि  हम  कोई  न  कोई  अधिनियम  तबदीली  के  लिए  लाते

 ही  रहें  ।  जैसे  कि  कल  ही  हमने  कोल  नियार  एरियाज  वाले  के  बारे  में

 अघिनियम  पास  किया  |  उसके  अन्दर  यह  मसला  था  कि  गवर्नमेंट  उन  खर्चों  पर  भी  सूद

 देगी  जैसे  कि  सलामी  atk  नजराने  पर  भी  जो  कि  कोल  एरिया  का  लाइसेंस

 होल्डर  (  save  )  बचें  कर  चुका  है  ।  पहले  कानून  में  केवल  यह  था  कि  जब  से

 उसने  लाइसेंस  लिया  है  तब  से  बाद  के  यारे  खर्चे  पर  सूद  दिया  जायेगा  ।  लेकिन  उसको

 बदल  दिया  गया  श्र  कहा  गया  कि  जब  से  काम  शुरू  बातचीत  शुरू  हुई  तब  से  जो
 भी  खर्चा  garg  सब  पर  सुद  दिया  जाये

 ।
 केवल  सूद  के  परिवर्तन  के  लिए  वह  कानून  लाया

 गया  कौर पास  गया  |  केवल  इसीलिए  वह  परिवर्तन  किया  गया  कि  व्यवसायी  at

 का  लाभ  किस  तरह  से  हो
 ।

 भ्रमर  उसी  के  लाभ  के  लिए  बैठ  कर  हम  कानून  को  बदला  करें
 तब  तो  यह  परिवर्तन  ठीक  हो  सकता  हें

 ।
 लेकिन  sat  मुल्क  के  लाभ  का  ध्यान  है  तो
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 सिंहासन

 मेरे  खयाल  में  जो  नियम  पहले  था  नटा
 वही  रहना “ we  चाहिए  ।

 उसमें
 किसी  प्रकार  का  परिवर्तन

 देश  के  fea  में  नहीं  होगा  ।

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 -~

 दूसरी  बात  यह  है  कि  पुराने  नियम  में  यह  था
 कि

 ox  एक  जज  ने  फैसला  दे  दिया

 थौर  किसी  को  उससे  संतोष  नहीं  है  तो  वह  उसकी  फूल  बेंच  के  सामने  alla  कर  सकता

 था  कौर  वह  बेच  aia  की  सुनवाई  कर  सकती  थी  ।  लेकिन  अरब  यह  सब  निकाल  दिया

 गया  है  एक  बारगी  फैसला  किया  जायेगा  जो  कि  अनन्तिम  होगा  यह  फैसला  करने

 वाले  तीन  जजों  में  दो  व्यक्ति  ऐसे  होंगे  जिनका  खुद  का  care  है  नौ  वह  उनके  ही

 हित  में  होगा  ।  इस  नियम  में  यह
 भी  नहीं  है

 कि
 ये  दो  व्यक्ति

 जोकि
 कॉमर्स

 के
 जानकार  हों

 इनका  ताल्लुक  किसी  चालू  व्यवसाय  से  न  हो  ।  चालू  व्यवसाय  के  व्यक्ति  भी  इसके  अन्दर

 a  सकते  हैं  |  मसलन  हमारे  यहां  बड़े  बड़े  व्यवसायी  जैसे  टाटा  या  बिड़ला  ।  इनके

 प्रतिनिधि  भी  इसमें  प्रा  सकते  हैं  झर  बेठ  सकते  कौर  उनका  व्यवसाय  चालू  है  |

 हम  जब  करो  मुरली  करतें  ह  तो  इस  बात  का  ध्यान  रखते  हें  कि  कम  से  कम  ऐसा

 व्यक्ति  निर्णायक  न  हो  जो  कि  किसी  व्यवसाय  से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  लेकिन  इस  विधेयक  में

 कोई  ऐसी  ad  नहीं  है  कि  व  दो  श्रादमी  जो  कॉमर्स  की  जानकारी  वालें  होंगे  ऐसे  व्यक्ति

 होंगे  जो  कि  किसी  चालू  व्यवसाय  से  सम्बन्ध
 न

 रखते  हों
 |

 दूसरे इसके  ae  भी  हो  सकता  है  कि  रेलवे  के  जानकार  अ्रादमी  रख  लिये

 रेलवे  के  रिटायड  आदमी  जो  fe  कमर्शियल  डिपार्टमेंट  काम

 करते  थे  वे  रख  लिये  जा  सकते  हें  ॥  इसके  झझन्दर  wat  लूप होल  है

 fe  इन  लोगों  को  रखा  जा  सकता  है  ।  ऐसा  हो  सकता  है  कि  इसमें  रिटायर  आदमियों

 का  ही  समूह  हो  जाये  |  गवर्नमेंट  की  यह  जो  धारणा  चल  रही  है  कि  रिटायर्ड  व्यक्तियों  को

 स्थान  दिया  जाये  इसके  प्रति  मेरा  कुछ  तात्विक  विरोध  है  ।  में  समझता  हूं  कि

 आदमियों  को  सक्रिय  काम  में  लगाना  देश  के  हित  में  नहीं  हो  रहा  है  ।  यह  चीज  नौजवानों

 at  बहुत  से  आदमियों  के  हित  में  हानिकारक  सिद्ध  हो  रही  है  ।  इसके  भ्र लावा  जो  झ्रादमी
 रिटायर  होने  के  बाद  फिर  काम  में  भ्राता  उसको  कोई  प्रमोशन  आदि  की

 जाप्ता  नहीं  रहती  ।  aren  की  ईमानदारी  शभ्रौर  कार्यक्षमता  को  बढ़ाने  के  लिए  यह  जरूरी

 हूँ  कि  उसको  प्रमोशन का  ख्याल  उसको इस  बात  डर  हो  कि  ame  मेरा

 काम  नहीं  होगा  तो  मेरा  प्रमोशन  रुक  सकता  हैं  ।  लेकिन  रिटायर्ड  आदमी  की  यह

 डर  नहीं  हो  सकता  क्योंकि  वह  समझता  है  कि  अगर  श्राप  नाराज  होंगे
 तो

 हटा
 देंगे

 ।

 रिटायर्ड  आदमियों  के  जरिये  यह  काम  चलाने  का  फैसला  मेरे  ख्याल  में  wear  नहीं है

 कौर  इससे  लाभ  के  बजाय  हानि  की  ही  सम्भावना  अधिक  है  ।

 हमने  देखा  है  कि  बहुत  से  कामों  में  रिटायडं  आदमियों  को  आफिसर  aa  स्पेशल

 इयूटी  ्  बना  कर  रख  लिया  जाता  है  ।  इस  कारण  काम  में

 tat  )  बढ़ने  के  बजाय  घटती  जा  रही  है  ।  हर  जगह  शिकायत  a  रही  है  कि

 काम  में  दिलायी  है  उसका  कारण  यही  है  कि  जिस  आदमी  को  wat  बैठना  चाहिए

 वह  सक्रिय  काम  में  लगा  दिया  जाता  नीचे  वाले  कहते  हें  कि  जब  तक  ये  नहीं  हटते

 हमको  मौका  नहीं  मिल  इसलिए  काम  में  ढिलाई  हो  रही  है
 |
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 मुझे  डर  लगता  है  कि  इस  तरह  से  कहीं  वहां  पर  रिटायर  आदमियों  का  समूह  हो
 न

 बैठ  जाए  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  शर्म  लगती  है  fe  पहलें  रिटायर्ड  हाई  कोर्ट  जज  कम

 gat  करते  लेकिन  जब  से  हम  लोग  श्राए  भ्र नेक ों  रिटायर  हाई

 ale  जजों  को  एपायंट  किया  जा  चुका  है  ।  कुछ  समय  पहलें  मुझे  एक  सवाल  के  जवाब

 बताया  गया  एक  हाई  कोटें  जज  जो  कि  FERC  में  रिटायर  em  ge v9

 ग्यारह  बरस  के  बाद--री-एकाउंट  किया  गया  |  जब  ag  रिटायर gat  तो  उसकी
 उम्र  साठ  बरस  की  थी  कौर  जब  उस  को  री-एपांयट  किया  तो  उस  की  उम्र

 ७१  बरस  की  थी  ।  एक  राध  बरस  के  बाद  वे  मर  गए  ।  इस  बात  का  में  विरोध  करता

 ह् e
 कौर  में  चाहता  हूं  कि  हाई  कोट-म्नन्थ  जज  स्टीवन  नहीं  होना  चाहिए

 ।  fam  हाई  कोर्ट

 जज  ही  चेयरमैन  बनने  के  लिए  क्वालिफाइड  होना  चाहिए  ।

 मूल  एक्ट  की  इस  धारा  में  ्  परिवर्तन  किया  जा  रहा  है--एक  faced  दूसरा

 रूप  दिया  जा  रहा  जिससे  मुझे  खतरा  हूं  कि  यह  बात  रेलवेज  के  हित  में  न  होगी

 बल्कि  इससे  उसका  शिरकत  होगा  ।  में  समझता  हुं  कि  माननीय  मंत्री  इस  पर  विचार

 ट्राइब्यूनल  क  फ़ेस नों  में  परी तत  करान  के  लिए  गवर्नमेंट  के  पास  सिर्फ  एक  हो  चारा  है  ।

 अगर  फैसला  होते  के  एक  साल  बाद  गव  कमेंट  यह  aa कि  aa  arena  या  परिस्थितियां

 बदल  गई  तो  वह  ट्राइब्यूनल  के  सामने  जा  कर  उसको  पुनर्विचार  के  लिएकह  सकती  है  ax

 अगर  ट्राइब  हाल  उचित  तो  वहू  wt  फसल  म पा रवतन  कर  सकता हैं  या  उसको  रह  कर

 सकता  है  ।  मगर  उसको  उसी  व्यक्ति  के  पास  जाना  जिसे  प्रति  हमें  यह  प्रस्थ  नहीं  हो

 रही  है  कि  वहू  ठीक  फसल  करना  AT
 नहीं

 ।  इस  तरफ  गवरमेंट  ध्यान  दे  बौर  पुरानी  व्यवस्था

 ही  रहने  दे  र  इसको इ  प्रोड्यूस  न  तो  कोई  हानि
 नहीं

 है
 हूं  बल्कि  कुछ  लाभ  ही  होगा  ।

 जैब  तक  हमको  यह  न  बताया  जाय  fa  रान
 ट्राइब्यूनल

 से  क्या  खराबियां  नया  रुकावटें

 पदा  wig  श्र  उसमें  परिवतंत  करना  कयों  जरूरी  तब  तक  हम  इस  नई  धारा  का  समर्थन

 नहीं  कर  संकते  हैं  ।

 जो  असेसर  को  निकाला  जा  रहा  हं  जरूरी था  |  जत  उनकी  राय  फी  कोई  बरकत

 न  हो  उनको  रखना  न  रखना  बराबर  हो  कौर  खर्चा  हो  रहा  तो  उन  हो  निकाल

 देना  ही  उचित  था  ।  जब  सेशत्ज  ह. न्य ञ्स  न्यायालयों  )  से  उनको  निकाल  दिया  गया  तो

 यहां  से  भी  उनको  निकाल  दना  चाहिए  था  ।

 अन्त  में  में  फिर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  को-श्रापरेटिव्ज़  संस्थाओं  )  के  माल  कें

 लिये  भी  इस  बिल  में  सुविधा  देने  की  व्यवस्था  की  जाय  ।

 श्री  घोषाल  इस  विधेयक  की  विशेष  चीज़  यही  है  कि  रेलवे  दर

 टीकरण को  वस्तु  भाड़ा  ढांचा  जांच  समिति की  सिफारिशों के  झा घार  पर  बनाया  जाये  ॥

 वर्तमान  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण  की  उत्पत्ति  हमारे  अनुभवों  से  ही  हुई  है  ।  पहले  जब  कि  रेलें

 गैर-सरकारी  अधिकार  में  थीं  सरकार  उस
 पर

 कोई  नियंत्रण  नहीं  रखती  थी  wa  चूंकि

 सरकार  रेलवे  पर  भ्र धि कार  कर  चुकी  है  इसलिये  वस्तु-भाड़ों  किरायों की  दरों
 को  विनियमित

 करना  भी  अत्यावश्यक हो  गया  है

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 [  श्री  घोषाल  ]

 इसका  सुझाव  सब  से  पहले  LER  में  अकबर  समिति ने  रखा  था  ।  बाद  में  वैज वुड  समिति

 फिर  PER  में  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण  स्थापित  करने  का  सुझाव  दिया  था  ।  इसकी

 स्थापना  ews  में  ही  हो  सकी  थी  ।

 इसकी  स्थापना की  सिफारि  बार-बार  इसलिये की  जाती  थी  कि  किरायों

 था  माल दे  वर्गीकरण वे  सम्बन्ध  में  उठने  वाले  विवादों के  निष्पक्ष  निर्णय  लियें  एक

 न्यायिक  न्यायाधिकरण की  आवश्यकता  महसूस की  जा  रही  थी  ।  में  श्री  भरूचा की  इस  बात  का

 समर्थन करता  हूं  कि  निर्धारक  पद्धति  को  हटा  दिया  लेकिन में  यह  नहीं  चाहता कि  रेलवे

 दर  न्यायाधिकरण  की  शक्तियों  में  कोई  कमी  की  जाये  ।  रेलवे  के  कार्यपालक  भ्र धि कारियों  को

 इतनी  अधिक  दोस्तियाँ  प्रदान  नहीं  की  जानी  चाहियें  ।  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण के  निर्णयों से

 कभी  कभी  रेलवे  की  कार्यक्षमता  पर  कोई  बरा  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।

 तालिका  व्यवस्था  की  विलम्बकारी  प्रक्रिया  को  हटा  कर  तो  ठीक  ही  किया  गया  लेकिन

 रेलवे  दर  न्यायाधिकरण  को  सलाहकारों  का  एक  मंच  बना  देना  भी  गलत  होगा  ।

 सरकार  इसमें  भी  वकीलों  का  हस्तक्षेप  नहीं  चाहती  ।  में  यह  तो  नहीं  कहता  कि  वकील

 सदा  सत्य  के  ही  पक्ष  वर  होते  लेकिन  यह  wera  कह  सकता  हूं  कि  जिन  क्षेत्रों  में  भी  वकीलों

 को  हस्तक्षेप  करने  का  अधिकार  नहीं  उनमें  रिश्वतखोरी  कौर  भ्रष्टाचार  का  नाच

 होता है

 प्रतिवेदन  में  यह  भी  सिफारिश  की  गई  है  कि  एक  उच्चस्तरीय  समिति की  स्थापना  की

 जाये  ऐसी  समितियां  वास्तविक  कठिनाइयां  दूर  करने  में  भ्र समर्थ  रहती  हें  ।  समिति की  एक

 सिफारिश यह  भी  है  कि  रेलवे दर  न्यायाधिकरण  की  कार्यवाहियों  में  वकीलों  को  भाग  न  लेने

 देने  के  लिये  उसे  एक  अनौपचारिक  ब्यूरो  बनाना  इससे  निणंयों  में  विलम्ब  होगा  ।

 मेरा  अनुरोध  है  कि  रेलवे  के  कार्यपालक  श्रधघिकारियों  को  इतनी  अधिक  शक्तियां  नहीं

 जानी  चाहिये  ।

 श्री  नन्दू  कर  इस  विधेयक  को  इस  पर  राय  जानने  के  हेतु

 परिचालित करने  का  संशोधन  रखा  है  ।

 निस्संदेह  ही  यह  एक  महत्वपूर्ण  विधेयक  है  कौर  इसका  प्रभाव  व्यापारिक  तथा  वाणिज्यिक

 जनता पर  पड़गा  ।

 दरों  के  वर्गीकरण  ar  प्रश्न  वाणिज्यिक  कौर  औद्योगिक  संस्थाओं  ak  उपभोक्ताओं  तथा

 रेलवे  यात्रियों  वे  हितों  से  बड़ा  सम्बन्ध  रखता  है  ।

 इसी  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  १२  १८८७  को  एक  संकल्प  पारित  किया था  ।

 उसमें  एक  महत्वपूर्ण  सिद्धान्त  प्रतिपादित  किया  गया  था  कि  रेलवे  प्रशासन  को  जनता

 से  भ्रमित  लाभ  न  उठाने  दिया  जायें  |

 28 Qo A Winay में  समिति  की  स्थापना  भी  इसीलिये  की  गई  थी  कि  वह  रेलवे  दरों  दौर

 किरायों
 की

 परीक्षा  करके  बताये  कि  safer  वरीयता  को  किस  प्रकार  दूर  किया  रेलते

 तथा  व्यापारियों  के  बीच  उठने  वाले
 विवादों को  संतोषप्रद  रूप  में  किस

 तरह
 निबटाया  जायें

 मल  भ्र ग्रेजी  में
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 PERE  में  रेलवे  दर  सलाहकार  समिति  की  स्थापना  भ्रनुचित  वरीयताओं  दरों  की  जांच

 के  लिये  की  गई  थी
 ।

 कौर  पन्त  में  १६४४  स्वतंत्र होने  के  इसी  दृष्टि  से  रेलवे  अधिनियम

 का  संशोधन
 किया  गया  थ्या  ।  उस  समय  इसी  सरकार  ने  जनता  के  हितों  पर  विचार  किया

 था  ।

 वहीं  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  ऐसा  प्रतिगामी  विधान  बना  रही  है
 !

 रेलवे  वस्तु
 भाड़ा  ढांनाजांच  समिति  ने  इस  पर  विचार  किया  था  ।  उसने  भी  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण  केਂ  कृत्यों

 का  क्षेत्र  अधिक  विस्तृत  करने  की  और  रेलवे  दरों  पर  नियंत्रण  के  लिये  एक  स्वतंत्र  प्राधिकार

 स्थापित  करने  की  झ्रावव्यकता समझी  थी  ।

 दरों  सम्बन्धी  नीति  या  माल  के  वर्गीकरण  की  नीति  का  नियंत्रण  करने  के  लिये  एक  ऐसी

 ही  संस्था  की  प्रा वस् यकता है  जो  प्रशासकीय  से  मुक्त  हो  ।  में  रेलवे  वस्तु भाड़ा  ढाता

 जांच  समिति  की  इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  न्यायाधिकरण  की  शक्तियों  में  कमी  की  जाये  ।

 qe  लोकतांत्रिक के  प्रतिकूल  होगा  ।

 इस  समिति a  दो  सदस्यों  ने  श्रीमती  टिप्पणियां  भी  संलग्न  की  उसका  प्रतिवेदन

 सम्मत  नहीं  है  ।

 लोकतांत्रिकता  के  इस  काल  प्रशास/नक व्यवस्था  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  एक

 उच्चतम  न्यायाधिकरण  की  शभ्रावश्यकता  रहती  है  ।  इस  न्यायाधिकरण को  सर्वाधिक

 व्यापक  शक्तियां  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।  उसके  निर्णय  रेलवे  प्रशासन  के  लिय  बाध्य  होने

 चाहिये ं।

 खण्ड  १४(३)  की  व्यवस्था  न्यायाधिकरण  के  इतने  बड़े  न्यायाधीश  के  लिये

 अपमानजनक  है  ।  रेलवे  दर  न्यायाधिकरण  को  व्यापक  शक्तियां  दी  जानी  चाहिये

 खण्ड  १८  के  द्वारा  विचाराधीन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  अपील  करने  का  अधिकार  भी  छीन

 लिया  गया  है  ag  सवेरा  अनचित  इससे  जनता  में  बड़ा  असंतोष  होगा  ।

 रेण  चक्रवर्ती  पीठ  सीन

 यह  एक  मूलभूत  अ्रधिकार  है  इसको  छीनने  से  होगा  ।  क्या  सभा  ऐसा  विधान

 पारित  करने  के  लिये  सक्षम  है
 ?

 में  तो  समझता  हुं  कि  यह  सभा  एक  मूल  अधिकार  को  इस  प्रकार  वापिस  ले  लेने  का  विधान

 बनाने  के  लिये  सक्षम नहीं  है  ।  इसकी  बड़ी  आलोचना  की  पर  न्यायालयों में  सभा

 की  ऐसी  क्षमता  को  चुनौतियां दी  जायेंगी  ।  हमें  विचाराधीन  मामलों  के  सता उद  निबटारे क

 लिये  भी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ।

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  यही  शभ्रतुरोध  है  |

 इसीलिये  मेंने  संशोधन रखा  है  कि  इस  संशोधन  विधेयक  पर  राय  जानने  के  लिये  इसे

 परिचालित किया  जाये

 श्रीमती  पार्वती  gory  :  माननीय मंत्री  ने  हमें  यह  नहीं  बताया  है  कि

 कुछ  सिफारिशों को
 अविलम्ब

 ही  कार्यान्वित क्यों  किया  जा  रहा  है  ate  कुछ  सिफारिशों  को

 केवल  अ्रांशिक  रूप  से  ही  क्यों  माना  जा  रहा  है  ।  हमें  उन  सिफारिशों  के  ग्रष्ययन  के  लिये  पर्याप्त

 समय  भी  नहीं  दिया  गया  है  ।
 या

 धंप्रेजी  में
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 पार्वती

 एक  weet  बात  यह  है  कि  रेलवे  मंत्रालय  ने  कम  से  कम  इस  बार  तो  श्रपनी  नियुक्त  की

 गई  समिति  की  सिफारिश कुछ  मान  ली  हैं  ।

 मुझे  इसके  अध्ययन  के  लिये  पर्याप्त  समय  नहीं  मिल  सका है  ।  में  माननीय  मंत्री की

 इस  बात  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  इस  विधेयक  की  सभी  व्यवस्था यें  निर्विवाद  हैं  ।

 इसकी  कुछ  व्यवस्था यें  तो  प्रवीण  ही  निवास  लेकिन  कुछ  अवश्य  ही  विवाद-प्रीत  हैं  ।

 उदाहरण  के  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  को  तो  सभी  ठीक  मानते  लेकिन  जसा

 न्यायाधिकरण  इस  विधेयक  द्वारा  स्थापित किया  जा  रहा  उससे  छोटे  उपभोक्ताओं

 के  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  जा  सकेगी  ।  श्री  भरूचा  ने  बताया  ही  था  कि  इस

 टीकरण  की  शवितयां  बड़ी  सीमित  रखी  जा  रही

 न्यायाधिकरण को  तीन  काम  सौंपे  गये  हैं  :  रेलवे  अधिनियम की  धारा  २८  के  ह. अ्रन्तगत

 जानें  वाले  मामलों  के  उल्लिखित  स्टेशनों  के  बीच  उचित  दरों  का  निर्णय  श्र  अ्रनुचित

 वस्तु-भाड़ों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करना  |

 ऐसे  महत्वपूर्ण  कृत्यों  का  भार  सौंपने  के  बाद  इस  न्यायाधिकरण  को  कार्यवाही  रोकने

 का  जारी  करने  की  शक्ति  नहीं  दी  गई  है  ।  न्यायालय  को  यह  शक्ति  प्रदान  करना  इसलिये

 झावइ्यक  होता  है  कि  निणंय  में  विलम्ब  लग  ही  जाता  है  कौर  उस  समय  तक  दोनों  पक्षों  को

 कार्यवाही  रोकने  का  दिया  ही  जाना  चाहिये  ।  इस  न्यायाधिकरण  को  भी  यह  शक्ति दी

 जानी  चाहिये  ।

 खण्ड  ३  में  यह  व्यवस्था  की  गई  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  किसी  भी  राज्य  सरकार या  केन्द्रीय

 सरकार  के  नाम  भेजे  जाने  वाले  किसी  भी  माल  को  एक  द्वारा  वरीयता  दे  सकेगी  |

 मुझे  इस  व्यापक  शक्ति  से  भ्राशंका  होती  है  ।  सरकार  को  यह  स्पष्ट  करना  चाहिये  कि

 किस  प्रकार  के  माल  को  वरीयता  दी  जायेगी  ।

 में  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  दृष्टि  से  ऐसी  शक्ति  की  आवश्यकता  तो  समझती

 लेकिन  तब  सरकार  को  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहना  चाहिये  कि  इसका  प्रयोग  विकास  सम्बन्धी  माल  को

 वरीयता  देने  के  लिये  ही  किया  जायेगा ।

 इसके  भ्रध्ययन  के  लिये  पर्याप्त  समय  न  मिल  पाने  के  हम  इसके  साथ  पूरा  न्याय

 नहीं कर  सकते  ।

 उदाहरण  के  मूल  भ्र घि नियम  के  खण्ड  ११  की  धारा  ४२  को  लीजिये  |  इस  सम्बन्ध

 समिति  की  एक  सिफारिश तो  मानी  जा  रही  है  कि  किसी  भी  वस्तु  को  वर्गीकृत  करने

 दरों  को  परिवर्तित  करने  की  शक्ति  केन्द्रीय  सरकार  में  ही  निहित  रहनी

 समिति  की  दूसरी  सिफारिश  यह  भी  तो  है  कि  सरकार  को  भ्रपने  ऐसे  संसद्‌  के
 सामने

 पेश  करने  कौर  संसद्‌  तथा  देश  के  विभिन्न  हितों  के  लोगों
 को

 उन
 पर

 चर्चा
 श्र  विचार

 करने

 के  भ्र वसर  देने  चाहिये

 यह  बड़ी  महत्वपूर्ण चीज  है  ।  यदि  सरकार  को  ऐसी  व्यापक  शक्ति  देनी  झ्रावश्यक

 तो  उसके  सम्बन्ध  में  विचार  करने  का  अधिकार  भी  जनता  कौर  संसद्‌  को  देना  उतना  ही

 पूर्ण है  ।  संसद्‌  द्वारा  उन  पर  चर्चा  होना  आवश्यक  है
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 खण्डवार  विचार  के  में  इसके  सम्बन्ध  में  अधिक  ब्यौरे  से  कहूंगी
 ।

 श्री  जगनाथ  राव  :  में  इस  विधेयक का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 इसमें  रेलवे

 भाड़ा  व्यवस्था  समिति  की  रेलवे  दर  अधिकरण  के  गठन  तथा  क्षेत्राधिकार सम्बन्धी  सिफारिशों

 को  क्रियान्वित किया  गया  है  ।  लेकिन  wer  सिफारिशें  क्रियान्वित  नहीं  की  गई  हैं  ।

 समिति  ने  एक  यह  लाभदायक  सिफारिश  की  है  कि  यातायात  में  खो  जाने  वाले  सामान  का

 दायित्व  रेलवे  को  प्रश्न  ऊपर  लेना  चाहिये  |  भाड़ा  बढ़  गया  है  इसलिये  सरकार  को  माल

 प्रेषकों को  यह  लाभ  श्रव्य  प्रदान  करना  चाहिये  |  अधिकरण  को  निषेधाज्ञा  जारी  करने  का

 अधिकार भी  नहीं  होना  चाहिये  ।  केवल  सरकार  को  ही  यह  अधिकार  दिया  गया  है  कि  वह  कुछ

 मामलों  में  प्रधिकरण  की  सलाह  ले  सकती  यह  where  प्रेषक  को  प्रदान  नहीं  किया  गया  है  ।.

 श्री  भरूचा  को  यह  आशंका  है  कि  अधिकरण  के  समक्ष  वकीलों  को  पैरवी  करने

 अनुमति  नहीं  होगी  ।  यह  amar  गलत  है  ।  अधिकरण  एक  दीवानी  न्यायालय  की  तरह

 वहां  वकील  परवा  कर  सकते  हें  |

 सरकार  को  यह  शझ्रधिकार  देने  से  कि  परिवर्तित  परिस्थितियों  में  वह  निर्णय  पर  पुनर्विचार

 करने  के  लिये  कह  सकती  है  दूसरे  पक्ष  को  कोई  ग्रा घात  नहीं  क्योंकि  यह  दूसरे पक्ष  को

 बता  कर  ही  किया  जायेगा ।

 में  श्री नलदुगंकर की  इस  बात  से  सहमत हूं  कि  नये  अधिनियम के  बनने  से  विलम्बित  मामलों

 में  उन  पक्षों  को  मिलने  वाले  लाभ  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ना  चाहिये  जिनके  मामले इस  समय

 न्यायालय  में  विलम्बित  हैं  क्योंकि  वहां  सामान्य  खण्ड  अधिनियम  की  धारा  ६  लागू  हो  जाती  है  ।

 मे  सभा  से  इस  विधेयक  के  समर्थन  की  सिफारिश  करता  हूं  ।

 उपमंत्री  शाहनवाज़  में  माननीय  सदस्यों  का  कृतज्ञ  हूं  कि  उन्होंने

 विधेयक में  इतनी  दिलचस्पी  दिखाई  है  a  बहुमूल्य  सुझाव  दिये  हैं  ।  विधेयक के  कुछ  उपबन्धों

 यथा  को  हटा  देने  का  सर्वसम्मत  समर्थन  प्राप्त  हुमा  है  ।  में इस  समय  इस

 विषय  को  विस्तार  से  नहीं  लूंगा  ।

 ठाकुर  दास  भागने  पीठासीन

 दृष्टिकोण की  भिन्नता  कारण  विधेयक  की  कई  धाराओं  की  श्रालोचना भी  हुई  है  ।

 उन  पर  कुछ  कहने  के  पूर्वे  में  संशोधक  विधेयक  के  क्षेत्र के  सम्बन्ध  में  संक्षेप  में  कुछ  बताऊंगा ।

 क्योंकि  इससे  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाई  गई  कई  आपत्तियों का  निराकरण  हो  जायेगा ।

 इस  विधेयक  के  दो  महत्वपूर्ण  पहलू  दर  अधिकरण  का  गठन व  उसका  क्षेत्राधिकार है

 में  पहले  क्षेत्राधिकार के  आधारभूत  प्रश्न  को  लेता  हूं  ।

 रेलवे  दर  निर्धारण  के  दो  बुनियादी  पहलू  हें  ।  पहिला वह  जो  कुल  रेलवे  राजस्व  के  औचित्य

 से  सम्बन्ध  रखता  दूसरा  जो  विभिन्न  वस्तु ग्न ों  की  दरों  की  सापेक्षता  से  सम्बन्ध  रखता  है  जिससे

 व्यापारियों  को  3.0  प्रवंव्तिता  या  अनुचित  पक्षपात  की  शिकायत  का  मौका  मिलता है  ।

 माल  परिवहन  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  दरों  को  दो  विभागों  में  बांटा  जा  सकता  है  ।  श्रेणी दर

 तथा  एक  स्टेशन  से  दूसरे  स्टेशन  की  दरें
 |

 प्रत्येक  श्रेणी  के  लिये  कुछ  दरें  होती  हैं  जो  कि  दूरी  के

 अनुसार बढ़ती  जाती  हैं  ।  माल  के  परिवहन  से  रेलों  को  उपयुक्त  are  प्राप्त  करवाने  के  विचार

 से  दरों  का  क्रम  बुनियादी  महत्व  रखता  है  क्योंकि  दरों  का  क्रम  घटाने  से  रेलों की  ara में  गड़बड़ी

 अमूल  अंग्रेजी  में
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 शाहनवाज़

 पैदा  हो  सकती  है  ।  इसी  प्रकार  यदि  किसी  महत्वपूर्ण  वस्तु  को  निम्न  श्रेणी  में  वर्गीकृत  किया  जाता

 हैं  तो  रेलवे  को  होने  वाली  wa  में  इससे  आराघात  पहुंचता  है  |

 संसद्‌ ने  Peg  में  भी  जब  रेलवे  दर  अधिकरण  के  गठन  से  सम्बन्धित  अध्याय  ५  पारित

 गया  इस  स्थिति  का  समर्थन  नि  या  था  ।  उनका  are  यह  था  कि  माल से  होने  वाली

 ara  के  विषय  को  dag  के  नियंत्रण  में  रखा  जाये  ।  इसलिये  उन्होंने धारा  £2 (2)  के  अधीन यह

 उपबन्ध  किया  था  कि  श्रेणी  अनुसूचित  चुंगी  तथा  अन्य  करों  को  बढ़ाने  श्र  घटाने
 का  अधिकार  केवल  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  होगा  |

 वस्तुद्नों  के  वर्गीकरण  के  सम्बन्ध  में  इस  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  जिन

 वस्तुभ्नों  का  वर्गीकरण  नहीं  है  उनके  वर्गीकरण  का  अधिकार  भी  केन्द्रीय  सरकार  को  ही  होगा ।

 कवल  अधिकरण  को  ही  यह  भ्र धि कार  हूंगा  फि  ag  किसी  वस्तु  को  ऊंची  श्रेणी  में  रख

 सकता है  ।  लेकिन  प्रधिकरण  इस  fad  को  केन्द्रीय  सरकार  के  आवेदन  पर  ही  प्रयुक्त  कर

 है
 ।  अधिकरण  तथा  केन्द्रीय  सरकार  दोनों  ही  किसी  वस्तु  को  निम्न  श्रेणी  में  रख  सकते

 रेलवे  भाड़ा  व्यवस्था  जांच  समिति  के  सदस्यों  में  इस  सभा  के  भी  तीन  सदस्य  शामिल  थे  ।

 इस  सभा  के  प्रमुख  सदस्यों  का  भी  यही  मत  है  कि  विकासशील  अर्थ  व्यवस्था  वर्तमान

 स्थिति
 को

 ध्यान  में  रखते  इस
 वर्गीकरण

 में
 परिवर्तन

 करना  चाहिये  ।
 श्री  भरूचा  यह

 समझते  &  कि  समिति  ने  प्रधिकरण  की  शक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  ऐसा

 कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  जा  रहा  जो  कुछ  भी  किया  जा  रहा  है  राष्ट्र  के  हित  में  किया  जा  रहा

 इस  सम्बन्ध  में  में  प्रतिवेदन  के  कुछ  पढ़ना  चाहता  हूं  ।  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है
 :

 ७५ 4,  इस  मामले  पर  पर्याप्त  विचार  किया  है  कि  रेलवे  दर  प्रधिकरण  को  भाड़ा  दर  के

 के  सम्बन्ध  में  अधिदेशात्मक  शक्ति  देना  लोक  हित  के  विरुद्ध  होगा  |  यह  उचित  नहीं  है  कि

 रेलवे  की  जो  कि  कुल  सरकारी  का  एक  बड़ा  भाग  होती  वह  एक  स्वतंत्र  सं विहित

 संस्था  के  हस्तक्षेप  से  कम  की  जाय  ।  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कार्य  की  गति  में  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  यदि  भाड़ा  दर  में  परिवहन  करने  के  सरकार  के  पर  रेलवे  दर  अधिकरण  की  सहमति

 मांगी  जाय  या  वह  उसे  भ्रांति  करने  का  झ्र धि कार  तो  इससे  बहुत  बाधा  पैदा  होगी  ।  रेलें

 सीधी  सरकार  द्वारा  संचालित  की  जाती  हें  इसलिये  यदि  किसी  वस्तु  के  वर्गीकरण  के  स्तर  में

 वृद्धि  की  जाय  तो  उससे  संसद्‌  के  नियंत्रण  का  अधिकार  भंग  होता है  ।  साथ  ही  रेलवे  दर
 करण  की  प्रक्रिया  विलम्बकारी  ate  खर्चीली है  ।  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  करने  पर  भाड़ा

 दरों  से  सम्बन्धित  जिसका  बहुत  व्यापक  वित्तीय  प्रभाव  होता  में  परिवर्तन  का
 तत्काल

 निश्चय  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  एक  अनुभवी  व्यापारी  सही  मार्ग  अपना  कर  उसे  क्रियान्वित

 कर  सकता  लेकिन  उसे  एक  अ्रदालत  में  प्यार  कार्य  के  औचित्य  के  सम्बन्ध  में  विश्वास  दिलाना

 बहुत  कठिन  है  ।  इस  विलम्ब  के  परिणाम  बहुत  भयावह  होंगे  ।  प्रगति  के  मार्ग  में  ऐसी  स्थिति

 बहुत  बाघक होगी

 १९४८  में  रेलवे  दर  प्रधिकरण  के  निर्माण  के  समय  हमने  ब्रिटेन  की  प्रणाली  का  अनुकरण

 किया  था  ।  लेकिन  हमें  क्रियाशील  स्थिति  का  सामना  करना  है  कौर  अगले  कई  वर्षों  तक  ऐसी

 ही  स्थिति  रहेगी  ।  ऐसी  स्थिति  में  औद्योगीकरण की  गति  में  वृद्धि  के  लिये
 सरकार  को  भाड़ा

 दरों  में  परिवहन  करने  की  पुरी  स्वतंत्रता  ate  छट  होनी  चाहिये
 ।”
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 समिति  ने  मारकर  यह  कहा  है  कि  :

 तीन  वर्गों  के  अधीन  ara  वाली  शिकायतों  के  सम्बन्ध  में  अधिकरण  की  आदेशात्मक

 शक्तियों  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  अधिनियम  की  धारा  ¥9(s)  के  अ्रधीन  ५  वाली  शिकायतों

 के  सम्बन्ध  में  प्रधिकरण  area  जारी  नहीं  कर  सकती  है  ।  हमने  यह  सिफारिश की  है  कि

 करण  को  कई  बातों  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  का  झ्र धि कार  दिया  जाय  ।  इनमें वे  मामले  भी

 शामिल
 हें  जिनमें  अधिकरण  को  श्रधिदेशात्मक शक्तियां  नहीं  हैं  ।

 प्रधिकरण  को  वर्गीकरण  करने  के  सम्बन्ध  में  शभ्रधिदेशात्मक  शक्तियां  नहीं  दी  जायेंगी

 लेकिन उनकी  सिफारिशों  पर  विचार  जायेगा  तथा  सरकार  उन  के  पास  कुछ  मामले

 सलाह के  लिये  भेजेगी  तथा  अधिकांश  मामलों  में  उनकी  सलाह  स्वीकार  कर  ली  जायेंगी  ।  यह

 स्थिति  इस  बुनियादी  धारणा  के  फलस्वरूप  बनी  हैਂ  कि  रेलवे  को  कुल  प्राप्त  करना  च

 के  नियंत्रण  में  सरकार  के  भ्रमित  है  ।

 कुछ  भ्रमण  मामलों  में  प्रधिकरण  की  श्रधिदेशात्मक  शक्तियों में  कोई  परिवर्तन  नहीं  किया

 गया है  ।  दो  विशेष  स्थानों  के  बीच  ली  जाने  वाली  विशेष  दरे  से  व्यापार  तथा  उद्योग  का  घनिष्ट

 सम्बन्ध  है  क्योंकि  दरें  उपयुक्त  हों  तथा  उसमें  पक्षपात  तथा  पूर्ववतिता  न  हो  ।  इन  Tat पर
 रेलवे  दर  अधिकरण की  पूर्ण  अ्धिदेशात्मक  शक्तियां  रहेंगी  ।  इनके  सम्बन्ध  में  विधेयक  में

 कोई  परिवहन नहीं  किया  जायेगा  ।

 ५ ४ १५ A
 श्री  नाशिर  भरूचा  ने  कहा  है  कि  वर्गीकरण  को  शाक्ति  ले  लेने  से  बहुत  से  मामले  रेलवे  दर

 अधिकरण के  क्षेत्राधिकार  से  बाहर  हो  जायेंगे
 ।

 में  उन्हें यह  सूचित  करना  चाहता  हुं  कि  रेलवे

 दर  अधिकरण के  समक्ष  जो  २५  मामले थे  उनमें  से  २२  अब  भी  प्रधिकरण की  संशोधित

 देवात्मा  दोषियों  के  श्रन्तगंत  करायेंगे  ।  अन्य  तीन  मामले  परामर्श  क्षेत्राधिकार  के  अन्तरगत  जायेंगे  ।

 wa  में  माननीय  सदस्यों  की  कुछ  भ्रांति  दूर  करना  चाहता  हूं  कि
 जब

 इसमें  न्यायिक

 के  तीन  न्यायाधीश  थे  तो  वे  पृथक  पृथक  बेठ  कर  मुकदमों  का  फैसला  कर  सकते  इस  प्रकार

 मामलों  का  निबटारा  अधिक  ata  से  होगा  ॥  १९४९ से  १९४५७  केबीच  ८  वर्षों की  झ्र वर धि में

 इस  अधिकरण  में  केवल  २४  मामले  ग्राम  ।  ये  मामले  इतने  ग्रसित  नहीं  थे  कि  प्रत्येक  न्यायाधीश को

 पृथक  पृथक  बैठने  की  झावइ्यकता  होती  |

 कुछ  सदस्यों को  यह  भी  भ्राशंका है  कि  अधिकरण  के  समक्ष  वकील को  पैरवी  करने  की

 इजाजत  न  देने  से  जनता  तथा  वाणिज्यिक  हितों  पर  आघात  हो  सकता  है  ।  यह  एक  अशांति है
 जिसे  जगन्नाथ  राव  ने  बड़ी  कुशलतापूर्वक  दूर  कर  दिया है  ।  नवीकरण  के  तीनों  सदस्य  उच्च

 न्यायालय के  न्यायाधीश  नहीं  थे  ।  केवल  सभापति  ही  उच्च  न्यायालय के  न्यायाधीश  थे  ।  अन्य

 सदस्य  अनुभवी वकील  थे  जो  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  होने  के  थे  ।
 करण  के  पुनर्गठन  में  यह  श्रधिदेशात्मक  है  कि  सभापति  उच्चतम  न्यायालय  का  न्यायाघीश  हो

 अन्य  दो  व्यक्ति  वाणिज्यिक  मामलों  के  भ्रनुभवी  हों  या  देश
 की

 अर्थिक  स्थिति के  विशेषज्ञ  हों  ।

 कुछ  सदस्यों को  यह  भी  श्रांति  है  कि  प्रत्य  दो  सदस्य  डरपना  मत  उसके  विरोध  में  दे  कर

 सभापति को  श्रसम्थे  कर  देंगे  ।  उनमें  व्यापारी  व्यक्ति  नहीं  उन  में  से  एक  ज्येष्ठ

 तथा  अनुभवी  रेलवे  अधिकारी  होगा  जो  वाणिज्यिक  बातों  के  सम्बन्ध  में  विशेषज्ञ  होगा  ।  तथा

 दूसरा  व्यक्ति देश  का  कोई  प्रसिद्ध  भ्र र्थ शास्त्री होगा  ।  हम  ऐसे  व्यक्तियों को  नहीं  रखेंगे  जो

 व्यापारियों
 के  हित  का  समर्थन  कर  सभापति  की  शक्तियों  को  दबा  दें

 ।
 हम  सेवा इस  बात  का

 यत्न  करेंगे  कि  सभी  बातों  से  देश  का  हित  हो  ।
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 [  श्री  शाहनवाज़ खां

 श्री  सामन्त  ने  वाणिज्यिक तथा  झा थिक  विषयों  के  विशेषज्ञों फे  अ्रलावा  का

 निमित्त  करने  वाले  व्यक्ति  को  रखने  को  भी  कहा है  ।  वस्तुतः  वाणिज्यिक झर  अ्रारथिक  शब्दों

 के  yet ही  कृषकों  का  हित  भी  शामिल  है  ।  माननीय  सदस्य  को  विश्वास  रखना  चाहिये कि

 कृषकों  का  हित  भी  हमारे  समक्ष  है  ।

 श्री  सामन्त  ने  पृष्ठ  ३  खण्ड  १०  के  इस  उपबन्ध  का  भी  जिक्र  किया  कि  रेलवे  प्रशासन

 किसी  मामले को  प्रधिकरण  के  सम्मुख  इस  शिखाधार पर  रख  सकता  है  कि  तब  से  स्थिति  में

 परिवर्तन हो  गया  है  ।  लेकिन  गैर  सरकारी  पक्ष  ऐसा  नहीं  कर  सकता  है  ।  भ्र धि नियम की

 धारा  ४१  के  अधीन एक  उपबन्ध मौजूद  है  क्योंकि  किसी  भी  समय  रेलवे  प्रशासन के  विरुद्ध

 करण  में  शिकायत  की  जा  सकती  है  ।

 aaa  परिवर्तित स्थिति  में  भी  रेलवे  प्रशासन को  मामले  का  पुनर्विचार  करने

 के  लिये  अधिकरण  में  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  देता  ।  इसी से  जिस  उपबन्ध का  श्री  सामन्त

 ने  जिक्र  किया  है  उसे  विधेयक  में  शामिल  करना  पड़ा  ।

 प्रधिकरण  के  समक्ष  इस  समय  केवल  चार  विलम्बित  मामले  हें  तथा  नया  प्रधिकरण  बनने

 के  पूरव  इन  मामलों पर  पूर्ण  निश्चय  हो  जायेगा  ।

 श्री  सिंहासन  सिंह  ने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  सहकारी  समितियों के  माल  के  परिवहन  को

 मिलनी  चाहिये  ।  सरकार  सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  करने  के  लिये  भरसक

 wat  कर  रही है  ।  हमने  पहले  भी  सहकारी  समितियों  के  माल  के  परिवहन  को  पूर्ववतिता दी
 वर्तमान  विधेयक  भी  सहायक  समितियों  के  माल  को  पूर्ववतिता  देगा  ।

 मनत सीमित  समय  के  मन्दर  मैं  सभी  सदस्यों  की  आपत्तियों  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूं  ।

 केवल  बुनियादी seat  को  लिया  है  |  वस्तुतः  इन  सभी  विषयों
 पर  पर्याप्त विचार  किया  जा  चुका

 है  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  विधेयक  को  सभा  की  पूर्ण  सहमति  प्राप्त  होगी ।  में  सभा  से  इसकी

 स्वीकृति  की  सिफारिश करता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :
 में  श्री  नल दुर्ग फर  के  संशोधन  को  मतदान  के  लिये  प्रस्तुत  करता

 हूं  ।

 श्री  नलदुगंकर ॥  में
 अपना  संशोधन वापस  लेता  हूं  ।

 सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 सभापति  महोदय  :  wet यह  है

 भारतीय  रेलवे  १८९०  में  भ्र प्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  ि

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।
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 खंड  २  :  २७.  का

 सभापति  महोदय  शब  हम  विधेयक  पर
 खंड

 वार  विचार  करेंगे
 ।  खंड  २  पर  कोई

 संशोधन नहीं  है  |  यह  है  :
 ~  ही

 खंड  २  विधेयक  का  रंग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  २  घिधेयफ  में  जोड़  दिया  गया  |

 खंड  ३  :  Ri9-8  का

 श्रीमती  पारवती  कृष्णन :  में  संशोधन  संख्या  २२  प्रस्तुत  करती  हूं  ।  मेरे  संशोधन का

 ara  यह  है  कि  विकासਂ  कार्यों  के  लिपे  ग्रावइयक  पदार्थों  को  विशेष  सुविधायें  प्रदान  की  जायें  ।

 सभापति  महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  gar  ।

 श्री  श्ञाहनवाज्ञ  खां
 :

 यह  संशोधन  बिल्कुल  श्रनावर्यक  है  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २२  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत

 gat ।

 सभापति  महोदय  wet यह  है  :

 खंड  ३  विधेयक  का  aa

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  |

 खंड  ३  ५ विधेयक  में  जोड़  दिया  गधा  |

 खंड  ४  wie ४

 महोदय  :  प्रकन यह है यह  है  :

 ग्रीक  खंड  ४  ary  विधेयक  aa बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  ४  शर  ४५  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये
 |

 खंड  ६:  ३४  का

 fat  नाशिर  भरुचा  भाड़ा  व्यवस्था  जांच  समिति  ने  यह  सिफारिश

 की  है  कि  सभापति  की  पदावधि  समाप्त  होने  के  उसे  उपयुक्त  मामले  में  उसी  पद  में

 नित  का  तिकार  हिना  लेकिन  सरकार  ने  दहकी  fern  नहीं  की  है  इसका  का

 कारण

 उप  खंड  ७  के  भ्रनुसार  यदि  अधिकरण  के  एक  या  दो  सदस्य  भी  श्रतुपस्थित  होंगे  तो  भी

 करण  का  निर्णय  मान्य  होगा  यह  बात  गलत  है  ।  सरकार  को  यह  श्रीनिवासन देना  चाहिये कि  ऐसी

 स्थिति  पेदा  ही
 नहीं  होने

 दी
 जागो

 ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 tat  शाहनवाज़ खां  :  पहिले  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  यह  निवेदन  है  कि  यद्यपि  हमने  समिति

 की  fart  at
 स्वीकार  नहीं  की  हूं  तथापि  विशेष  मामलों  में  सदस्य  की  पदावधि  बढ़ाई  जा  सकती

 हमनें  पदावधि  बढ़ाने के  सम्बन्ध  में  स्वीकृति इस  कारण  नहीं  दी  कि  न्यायालय के  सदस्य

 पर्ण  स्वतन्त्रतापूर्वक  कार्य  कर  सकें  ।  क्योंकि  यदि  ऐसा  उपबन्ध  रहता  तो  उससे  कुछ  सदस्यों

 को  वहां  हमें  रहने  की  प्रेरणा  मिलती  ।  इस  प्रधिकरण में  काम  करने  वाले  ग्रधिकांश

 व्यक्ति  प्रौढ़  होंगे  जिनके  लिये  पांच  वर्ष  की  अवधि पर्याप्त होगी  ।

 जहां  तक  केवल  एक  व्यक्ति  के  द्वारा  अधिकरण  के  बनने  का  है  पहिले  प्रधिकरण  में  एक

 निसार  रहता  था  ।  यह  पद्धति  समाप्त  कर  दो  गई  है  ।  दो  सदस्य  सभापति के  श्रमिक

 तथा  वाणिज्यिक  विषयों के  विशेषज्ञ के  रूप  में  काम  तथा  में  माननीय  सदस्य  को ध्राइवासन

 देता  हूं  कि  केवल  एक  ही  सदस्य  के  प्रधिकरण  में  रहने  के  अवसर  बहुत  कम  जायेंग े।

 महोदय  :
 प्रश्न  यह  है

 खंड  ६  विधेयक  का  रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  ६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया

 खंड ७  गौर

 महोदय  यह  है

 खंड  ७  कौर  ८  विधेयक  का  an  बनें  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खंड  ७  ait  ८  विधेयक  में  जोड़  दिये  गय े।

 खड़  ४१  का  संशोधन )

 महोदय  में  समझती  हूं  कि  संशोधन  संख्या  १  भ्र ौर  २  प्रस्तुत  नहीं  किये

 जा  रहे  हैं  ।

 थी  नादिर  भरूचा  :  ofrecer  की  शक्तियों  का  क्षेत्र  बहुत  संकुचित  कर  दिया  गया  है  ।

 उस  संकुचित  क्षेत्र  के  भोतर  भी  प्रधिकरण  पर  यह  प्रतिबन्ध  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घोषित

 न्यूनतम  या  अधिकतम  दरों  के  भ्रमर  ही  अरपना  निर्णय  वह  घोषित  कर  सकती है  ।  अधिकरण

 सरकार  द्वारा  विहित  दर  की  सीमाओं  को  अनुचित  नहीं  बता  सकती  है  ।

 शी  दाहनवाज्ञ  खां  में  पहिले  ही  बता  चुका  हूं  कि  पुनर्गठित  श्रेणीकरण  में  होंगे

 जो  जानकार  होंगे  ।

 भारती  महोदय  प्रदान यह  है

 खंड  €  विधेयक का  रंग  बने  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खंड  €  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १०  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 मल अंग्रेजी में
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 खंड  ११  :  ४२  के  स्थान  पर  नई  घारा  का  रखा

 fait  घोषाल  :  में  संख्या  १०  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  इस  संशोधन  का  अद्य

 उपभोक्ताओं  को  उनकी  शिकायतें  प्रधिकरण  के  समक्ष  रखने के  लिये  सहूलियतें देना  है  ।
 किसी

 वस्तु  का  पुन वर्गीकरण  करना  या  उसकी  श्रेणी  में  परिवर्तन  करने  का  अधिकार  केन्द्रीय  सरकार  को

 होना  चाहिये लेकिन  इसमें  प्रधिकरण  की  सहमति  होनी  चाहिये  ।

 श्री  ahi  भरुचा  :  वर्गीकरण  ak  श्रेणीवद्ध करने  का  अधिकार  सरकार  को  दिया

 गया है  ।  लेकिन  यदि  कोई  ब्यक्ति  इससे  हो  तो  उसके  पास  कया  उपचार  है  ।  प्रस्तुत

 विधेयक  में  इसका  कोई  उपचार  नहीं  है  ।

 यदि  अधिकरण  यह  निश्चय  करे  कि  कोई  विशेष  दर  अनुचित  है  इसलिये  हटा  दी  जानी  चाहिये

 तो  सरकार  यह  कह  सकती  है  कि  पुन्वोर्गीकरण  है  जिसका  अधिकरण  को  कोई  भ्रधिकार  नहीं  है  ।

 उक्त  दोनों  स्थितियों  का  सरकार  H  पास  क्या  उपचार  है  ।

 श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  में  संशोधन  संख्या  २४  प्रस्तुत  करती  हूं  ।  हम  चाहते

 हैं  कि  इस  घारा  के  अधीन  जो  भी  आदेश  दिया  जाय  उसे  तीन  महीनो  के  सभा-पटल  पर  रख

 दिया  जाय  ।  समिति  ने  यह  सिफारिश  की  है  कि  वस्तु भ्र ों  के  पुन्वेगीकरण  का  अधिकार  सरकार

 के  पास  रहे  जिससे  समय  की  आवश्यकता  के  श्रतुसार  वे  उसमें  परिवर्तित  कर  सकें  ।  लेकिन

 जनता  &  प्रतिनिधियों  को  इस  परिवर्तन  से  तत्काल  किया  जाय  |  मादा  करती हूं  कि

 उपमंत्री  महोदय  जनता  के  हितों  का  ध्यान  रखेंगे  ।

 सभापति  महोदय  :  उक्त  दोनों  संशोधन  प्रस्तुत  हुए  ॥

 श्री  दाहनवाज् खां  :  श्रेणीबद्धता अथवा  श्रेणियों में  विभाजन  करने  ae  दरों

 को  घटाने  या  बढ़ाने  के  निर्णयों  को  प्रफुल्ल  के  सामान्य  साधनों  द्वारा  सामान्य  जनता  को  दिया

 इसलिये जाता है  ।  सभा  पटल  पर  ऐसे  निर्णयों को  रखने से  कोई  प्रयोजन हल  नहीं  होगा  ।

 में  इसे  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १०  शौर  २४  मतदान  के  लिये  रखे  गये  अर

 स्वीकृत  हुए  |

 सभापति  महोदय  :.  प्रश्न  यह  है

 खंड  ११  विधेयक  का  at  बने  (1

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड  ११  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  १२  शौर  १३  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १४  :  के  स्थान  पर  नई  घारा  फा  रखा  जाना  :  न्यायाधिकरण  फे
 क्षेत्राधिकार

 की  सीमा  )

 श्री  नलदुगकर  :  में
 अपने

 संशोधन  संख्या  ५,  ६, ७  तथा  ८  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  प्२९  of  chargesਂ  की  दरेंਂ  )  के  द

 Aਂ
 )

 दाऊद  रखा  जायें  ।

 ets

 मूल  अंग्रजी  में



 रे
 भारतीय  रेलते  विधेयक  शुक्रवार  ६  १९५७

 श्रीमती  पावती  कृष्ण नम अपना में  अपना  संशोधन  संख्या
 २६,  प्रस्तुत  करती हूं

 ।

 शी  घोषाल  :.  में  अपने  संशोधन  संख्या  ११  से  १६
 प्रस्तुत  करता  हूं

 ।

 सभापति  महोदय :  श्री  ये  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं
 ।

 fait  नलदुर्गंकर
 :

 इस  खण्ड  के  अनुसार  जो  भी  मामला  न्यायाधिकरण को  भेजा

 उस  पर  जो  कुछ  भी  निर्णय  होगा  उसे  सरकार को  करना  पड़ेगा
 :

 इसीलिये  मेंने  यह॒  संशोधन

 प्रस्तुत  किये  हें  कि  जो  भी  fora  न्यायाधिकरण  दे  वह  सभी  क्रियान्वित  हों  ।

 श्री  घोषाल  :
 में  अपने  संशोधनों  से  यह  चाहता  हूं  कि  जो  भी  शिकायत  केन्द्रीय  सरकार से

 की  उसे  दर  न्यायाधिकरण को  भेज  देना  चाहिये  यह  न्यायाधिकरण जो  भी  निर्णय

 दे  उसको  सरकार  को  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  |  उप-खण्ड  (३)  पर  अन्तिम दो  संशोधन
 खण्ड  (२)  के  कारण  रखे  गये  हैं  क्योंकि  यदि  सरकार को  दर  न्यायाधिकरण  ट्र  दी  गई  रिपोर्ट को

 स्वीकार  अथवा  अस्वीकार करने करने  के  अधिकार  होंगे  तो  इन  उपखण्डों  की  कोई  उपयोगिता  नहीं  होगी  ।

 श्रीमती  पावती  फुष्णन्‌  :
 में  संशोधन  संख्या  २६  इसलिये  प्रस्तुत  कर  रही  हूं  कि  हमारी

 सरकार  तथा  मंत्रालयों का  यह  ७५  हो  गया  है  कि  जब  भी  किसी  काम  के  लिये  उनसे  पूछा  जाता

 है  तो  कहते  हैं  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इसलिये  में  यह  चाहती  हुं  कि  जब  सरकार

 टीकरण  स्थापित  करने  के  अधिकारों  की  व्यवस्था  कर  रही  है  तो  यह  आवश्यक हो  जाता  है  कि

 ऐसे  भी  उपबन्ध  बनाये  जायें  जिससे  न्यायाधिकरण  के  प्रतिवेदनों  का  पूरा  उपयोग  किया  जा  सके  ।

 में  झ्रादया
 करती  हूँ  कि  माननीय  उपमंत्री  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे

 |

 fat  दाइनवाज्  खां  :  संसोधन  संख्या  शब्द  को  रखने के  लिये  प्रस्तुत

 feat  गया  है  क्योंकि  यह  दाऊद  भूल  से  छूट  गया  था

 महोदय  प्रश्न  यह  है  कि  पृष्ठ  ४,  पंक्ति  २२  of  chargesਂ

 की  के  ७  शब्द  रखा  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 श्री  शाहनवाज़  श्री  नलदुर्गकर  द्वारा  प्रस्तुत  संशोधन  उप-खण्ड  (२)  तथा

 खण्ड  (2)  के  सम्बन्ध  में  हैं  ।  वे  न्यायाधिकरण  के  मूल  क्षेत्राधिकार  का  वर्गीकरण करना  चाहते  हैं  .  ।

 मुझे  खेद  है  कि  में  इन्हें  स्वीकार  नहीं  कर  सकता

 श्री  नलदुगकर :  में  अपने  संशोधन  संख्या  ५,  ६,  ७,  तथा
 ८

 वापस  लेता  हूं
 ।

 संशोधन  संख्या  ५,  ६,  ७  कौर
 ८

 सभा  की  अनुमति  से  वापस
 लिये

 गये
 ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  श्न्न्य  संशोधन  संख्या  ११,  १९,  g2,  १४,  १४५,
 १६

 शौर  २६

 मतदान  फे  लिये  wa  गये  तथा  स्वीकृत  हुए  ।

 सभापति महोदय  :  प्रश्न  यह

 खण्ड  १४,  संशोधित
 रूप

 विधेयक
 का  बने

 1.0

 प्रस्ताव
 eae

 स्वीकृत  हुआ

 मिल  wast  में



 ६  VEX  VOLK भारतीय  रेलवे
 विधेयक

 खण्ड  १४,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  -घारा  ४६  का  संशोधन )

 थी  घोषाल  :
 मैं

 अपना  संशोधन  संख्या  १७  प्रस्तुत  करता हूं

 शो  सें०  बन  रास स्वामी  में  प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २  तथा ३  के  स्थान  पर  निम्न  रखा  जाये

 in  clause  (ii),  after  the  words  reduceਂ  the  words

 cancel  after  due  notice  in  the  manner  prescribed  by  the

 ‘Central  shall  be  inserted’  ['(*)  खण्ड  (२)  में  ह) श्रथवा  कमਂ

 शब्दों  के  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित पद्धति  के  अनुसार  समुचित  पूर्वसूचना के

 भ्  रद्द कर  सकेगा
 पी

 शब्द  रखे  जायें

 संशोधन  संख्या  १७,  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  |

 महोदय  :  प्रश्न यह  है  :

 पृष्ठ  ४,  पंक्ति  २  तथा  ३  के  स्थान  पर  निम्न  रखा  जाये

 in  clause  (ii),  after  the  words  reduceਂ  the  words

 cancel  after  due  notice  in  the  manner  prescribed  by  the

 Central  Governmentਂ  shall  be  inserted’  खण्ड  (२)  में  है अथवा

 दादों के  पहचान  ह ह, अझयव  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्घारित पद्धति  के  अनुसार  समुचित  पूर्वसूचना

 के  रह  कर  सकेगा  ''  शब्द  रखे  जायें ।  ]

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 सभापति  महोदय  प्रदान यह  है  :

 खण्ड  ty,  संशोधित  रूप  विधेयक ar  रंग  बने  ।''

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  १४,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १६  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  Qo—— (AIT  द्ग  का

 में  प्रस्ताव करता  हूँ  :--

 पृष्ठ  x,  पंक्ति  ११  में
 *

 small’
 के

 स्थान
 पर

 ‘smalls’

 शब्द रखे  जायें  |

 सभापति  महोदय
 set

 यह  है
 :

 पृष्ठ x,
 पंक्ति  ११  में  ‘small '  (  सामान )  के  स्थान  पर  ‘smalls’

 शब्द रखे  जायें  ।

 स्वीकृत
 gat

 tyr  भंप्रेजी  में
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 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  १७,  संबोधित रूप  विधेयक  का  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 ave  १७,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 संशोधन  संख्या  vg,  २०  शौर  २१  सभापति  द्वारा  नियम  विरुद्ध  घोषित  किये गये  ।

 खंड  १८--(लम्बित  कार्यवाहियों  का  निबटाया

 नलवुर्गकर  में  भ्र पना  संशोधन  संख्या  €  प्रस्तुत  करते  हुए  यह  कहना  चाहता  हुं

 जो  लम्बित  मामले  हों  जेसे  कि  इस  समय
 ४

 मामले  हैं  उनको  निबटाने  के  अ्रधिकार  भी  नियुक्त  होने

 वाले  इस  न्यायाधिकरण को  दिये  जाने  चाहिये ं।

 श्री  severe  खां  :  जेसा  कि  में  पहले  बता  चुका  हूं  नया  न्यायाधिक्ररण  लम्बित

 मामलों का  फैसला  करेगा  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा

 gat  ।

 महोदय :  यह  है  :

 कि  खण्ड  १८  विधेयक का  बने  1”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  |

 खण्ड  १८,  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १,  प्र थि नियमन सुत्र
 तथा  विधेयक  का  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 fet  शाहनवाज खां  :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  | ह

 सभापति  महोदय :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gar  |

 fat  स०  चे  सामन्त  )  :  हमें  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  इस  विधेयक  को  ग्र धि नियम

 बनाया  जा  रहा  है  परन्तु  में  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऐसी  क्या  कार्यवाही

 की  जायेगी  जिससे  बनने  वाला  न्यायाधिकरण  वतंमान  न्यायाधिकरण  से  शीघ्र  काम  करेगा

 दूसरी  बात  में  यह  जानना  चाहता  हं  कि  माननीय  मंत्री  ने  बताया था  कि  इस  न्यायाधिकरण  का

 व्यय  कम  होगा तो  यह  किस  प्रकार  कम  होगा  क्योंकि  न्यायाधिकरण के  दोनों  सदस्यों का  वेतन

 पहले  के  समान  ही  दै  केवल  एसेसरों  को  ही  हटाया  गया  है  ।  क्या  सरकार  शीघ्र  निबटा  कर  व्यय

 कम  करेगी ?

 aire  wear:  ,  हम  इस  विधेयक  के  द्वारा  एक  ऐसा  न्यायाधिकरण  बनाने

 बा  रहे  हें  जिसको  वर्गीकरण  तथा  pais  के  बारे  में  कुछ  भी  कहने  का  अघिकार

 नहीं
 है  ।  इससे  यह  होगा  कि  न्यायाधिकरण  द्वारा  कोई  fr  दिये  जाने  पर  भी

 सरकार  वर्गीकरण  तथा  पुन वर्गीकरण  का  सहारा  उस  निर्णय  को  स्वीकार  कर

 सकती हैं  festa  परियोजनाओं  को  प्राथमिकता  देने  के  संशोधन  को  भी  मान  नीय al

 मूल  मभंप्रेजी में



 ६  १९५७  मजूरी  भुगतान  विधेयक  RoUX

 मंत्री  ने  स्वीकार  कर  दिया  इसलिये  मेरी  मंत्री  महोदय  से  भ्रमित  है  कि  वह  कम  से  कम  हमें

 सन दे  दें  कि  विकास  परियोजनाओं को  प्राथमिकता  दी  जायेंगी  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय ने  खण्ड  १४  पर  हमारे इस  संशोधन को  भी  भ्र स्वीकार  कर  दिया

 है  जो  उप-धारा  में  दिये  गये  मामलों  को  न्यायाधिकरण  को  सौंपने  के  सरकार  को  अधिकार  के

 सम्बन्ध  में  था  ।  मेरी  उनसे  प्रार्थना  है  कि  कम  से  कम  माननीय  मंत्री इस  बारे  में  भी  हमें  प्रशासन

 दे  दें  कि  किसी  व्यवसाय  द्वारा  की  गई  शिकायतों  का  मामला  भी  न्यायाधिकरण  को  सौंप  fear

 जायेगा  |  बम्बई  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  अझ्रधितियम में  भी  इसी  प्रकार को  शक्तियों  को  सरकार

 को  गया  है  उनका  हमें  बड़ा  कट  थि  है  ।  इसीलिये हम  चाहते  हैं  कि  उपभोक्ता

 को  भी  अधिकार होना  चाहिये  कि  वह  न्यायाधिकरण  में  जा  कर  शिकायत  कर  सके  ।  इसलिये हम

 झ्राइवासन  चाहते  हें  जिससे  न्याय  हो  सके  ।  अन्त  में  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  यह

 करण  एसा  बनाया  जा  रहा  है  जो  स्वतन्त्रता  से  aaa  निर्णय  नहीं दे  सकेगा  ।

 fat  श्ञाहनवाज्ष क  मुझे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  सामन्त

 जानना  ated  हैं  कि  मामलों  को  तय  करने  में  शी  करता  किस  प्रकार  होगी ।  में  समझता हूं  कि

 इसलिये  एसेसरों  को  हटा  देने वह  यह  जानते  हूं  कि
 के  कारण  बहुत  देर  जुमा  करती  थी  ।

 से  मामलों  को  शीघ्रता  से  निबटाया  जा  न्यायाधिकरण  में  तीन  सदस्यों
 में

 से  एक

 न्यायिक  प्राधिकारी होगा  तथा  दो  विशेषज्ञ  होंगे  में  समझता हूं  कि  वह  facia

 aa दे  सकेंगे  |

 महोदय  :  wet  यह  है

 विधेयक  संशोधित रूप  पारित  किया  जाये  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 मजूरी  भुगतान  )  विधेयक

 पश्म  उपमंत्री  आबिद  चली  )  :
 में

 प्रस्ताव  करता  हुं

 मजूरी  भुगतान  श्रषिनियम
 १९३६  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेय  पर  विचार

 किया  जाये  प

 मजूरी  भुगतान  जिसमें  वर्तमान  विधेयक  के  द्वारा  संशोधन  किये  जा  रहे  हैं

 १९३६  में  प्र थि नियमित  किया  गया  था  ।  यह  एक प्रयोगात्मक  विधान था  कौर  इसके  कार्य संचालन

 से  पता  लगा  कि  कुछ  मामलों  में  अधिनियम  का  संशोधन  आवश्यक है  ।  संशोधन का  प्रस्ताव

 बहुत  समय  से  विचाराधीन था  ।  इस  प्रस्ताव  पर  2&¥o  तथा  १९४२ के  श्रम  मंत्री  सम्मेलन

 में  मालिकों  ae  मजदूरों  के  साथ  चर्चा  हुई  थी  ae  १९४४  में  विधान  सभा  में  इसे  पुर

 स्थापित  किया  गया  था  कौर  जनता  की  राय  जानने  के  लिये  परिचालित  किया  गया  था  परन्तु

 १९४७  में  विधान  सभा  के  भंग  हो  जाने  विधेयक  व्यतीत  हो  गया  ।  बाद  में  इस  पर  लोगों

 वे  जो  विचार  प्रकट  उनके  पर  इस  प्रस्ताव  की  जांच की  गई

 संशोधन उस  समय  से  अधिनियम के  संशोधन  का  प्रश्न  सरकार  के  सामने  विचाराधीन है  ।

 के  महत्व  तथा  भ्रावश्यकता के  आधार  पर  इसको  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  हुआ
 ।

 विधेयक  में

 इस  समय जो  संशोधन किया  गये  में  समझता  हूं  कि  उनसे  भ्र धि नियम के  प्रशासन पर  अधिक

 अंग्रेजी  म
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 आबिद

 असर  पड़ेगा  इससे  श्रमिकों  के  कुछ  ऐसा  वर्ग  भी  इन  श्रेणियों  में  ar  जायेंगे  जिनको  कभी  इस
 प्रीमियम से  लाभ  नहीं है  ।

 में  संक्षेप में  इन  संशोधनों  की  व्याप्ति  के  सम्बन्ध  में  बताऊंगा  ।  १९३६ में  वर्तमान  मजूरी
 सीमा  २००  रुपये  निर्घारित  को  गई  थी  मंहगाई  भत्ता  शादी  लागू  किये  जाने  से  मजूरी  का

 रूप  बदल  गया  है  ।  मजदूरों की  विशेषतया  निम्न  are  वर्ग  बढ़  गई  है  परन्तु  इसका

 यह  नहीं  है  उनको  भ्र धि नियम  का  संरक्षण  प्राप्त नहीं  है  ।  कर्मचारी  प्रतिकर  अधिनियम

 तथा
 कर्मचारी  राज्यबीमा  प्रीमियम  उन  लोगों  पर  लागू  है  जिनकी  मासिक  मजदूरी

 ४००  रुपये

 से  afar  |

 सभापति  महोदय  माननीय  मंत्री  शायद  काफी  समय  लेंगे  ।  वह  भाषण

 दिन  जारी  रखेंगे  ।  और  हम  गेर«सरकारी सदस्यों सदस्यों  का  कायें  लेंगे  |

 समान  पारिश्रमिक  विधेयक

 fatal  रेरायक्रवर्तों  :  में  प्रस्ताव करती  हूं  कि  स्त्री  मजदूरों को  समान

 काम  के  लिये  समान  वेतन  देने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति जाये  |

 सभापति  महोदय :  wet  यह  है

 मजदूरों  को  समान  काम  के  लिये  समान  वेतन  देने  की  व्यवस्था करने  वाले  विधेयक

 को  पुर:स्थापित  करने की  दी  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए

 faire ty  चक्रवर्ती  :  में  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करती हूं  ।

 बीड़ी  तथा  सिगार  श्रम  विधेयक

 सभापति  महोदय  :  सभा  में  श्री  श्री  प्र०  Fo  गोपालन  द्वारा  २२  REX  को

 प्रस्तुत  किये  गये  प्रस्ताव  पर  कौर  आगे  चर्चा  होगी  ।  इसके  लिये  t/  घंटे  निर्धारित  किये  गये  थे

 जिसमें  से  १  घंटा  तथा  ५०  मिनट  समाप्त  हो  चुके
 ४०  मिनट देख  हैं  ।  श्री  त्रिकूट  चौधरी

 भाषण  जारी  रखें  |

 में  बीडी  बनाने  वालों  की  घर खाता  पद्धति  के  तथा Tait  fro  go  चोरों

 पश्चिमी  बंगाल  के  मलिहाबाद  far  के  औरंगाबाद  में  बीडी  बनाने  वालों  की  दशा  कें  सम्बन्ध  में  बता

 रहा था  ।  सब  से  पहली  बात  यह  थी  कि  बीड़ी  बनाने  वालों  को  न्यूनतम  मजूरी  के  भ्रमित  लाना

 चाहिये  ।  रेगे  समिति  ने  घरखाता  पद्धति  को  समाप्त  कर  देने  के  बारे  में  सिफारिश  की  है  परन्तु

 यह  कभी  समाप्त  नहीं  किया  जा  सकता
 योंकि  बहुत  से  घर  में  बीड़ी  बनाने  वाले  TTT ee  के

 मूल  अंग्रेजी  में



 क्र वार  ६  Reavy  बीड़ी  तथा  सिगार  sa  विधेयक  Rox

 हो  में  श्री  तंगामणि  के  संशोधन  का  समर्थन  करता  हुं  कौर  ar  करता  हं  कि  माननीय

 मंत्री  विधेयक  पर  विचार  करते  समय  इस  संशोधन  का  ध्यान  रखेंगे  |

 में  माननीय  मंत्री  तथा  सभा  के  सदस्यों के  ध्यान  इस  उद्योग की  एक  wile  बात  की

 अ्राकर्षित कराना चाहता हूं शौर कराना  चाहता  वह  यह  है  कि  श्रम  वर्ष  पुस्तक में  दिया  है  कि  इस  उद्योग  में

 ६९,७३८  व्यक्ति  लगे  हें  जब  कि  इनकी  संख्या  पांच  लाख  से  अधिक है  |  बंगाल के  बारे  में  .  बताया

 गया  है  कि  इस  उद्योग  में  २९४  व्यक्ति  लगे  हैं  ।  ऐसा  इसलिये है  क्योंकि  यह  उद्योग  कारखाना

 विधियों के  अ्रधीन नहीं  भ्राता  है  ।  श्र  जो  कुछ  आंकड़े  बताये  गये  हैं  वह  भी  पंजीबद्ध  नहीं

 में  यही  बताना  चाहता  हूँ  कि  कम  आंकड़े  इसीलिये  बताये  जाते  हूँ  जिससे  यह  लोग
 न्यूनतम  मजूरी

 विधान  है अधीन  न  झा  सकें  ।

 कहीं  भी  न्यूनतम  मजूरी  १०  प्यार  से  कम  नहीं  है  ।  कहीं-कहीं पर  १  रुपया  १४  खाने  से

 लेकर  २  रुपये
 २

 खाने  तक  है  परन्तु  बीड़ी  बनाने  वालों  की  बहुत  कम  मजूरी  दी  जाती  है  ।  सभी  दल

 प्रयत्त  कर  रहे  हें  कि  इनको  al  मजूरी  मिले  ।  इसलिये मेरा  माननीय  मंत्री  से  भ्रमरों है  कि

 इस  विधेयक  पर  विचार  करें  और  न्यूनतम  मजरी  अधिनियम  बीडी  बनाने  वालों  पर  भी  लाग  करने

 विधान  प्रस्तुत करे  ।

 fat  नारायणन  कुट्टी  मेनन  (  )  :  श्री  केशव  ने  बताया  था  कि  यह  विधान  अनावश्यक

 eur  उसके  लिये यह  तके  प्रस्तुत  किया  था  कि  ead  श्रमिकों  को  लाभाथे  बहुत से  विधान

 जेसे  कारखाना  औद्योगिक विवाद  मजूरी  भुगतान  न्यूनतम

 मजूरी  अ्रधिनियम oie  हैं  इसलिये  यह  विधान  बेकार  है  ।  ।  में  उन्हें यह  बताना  चाहता हूं  कि

 नागपुर  बम्बई  औद्योगिक  अधिनियम  are  ने  यह  निर्णय दिया  था  कि  यह  सभी

 अ्रधिनियम इस  उद्योग  पर  लागू  नहीं  होते  ह्  केवल  कारखाना  अधिनियम के  ada  ये  लोग

 रात ेहैं  परन्तु  इसमें
 भी

 इसको  कुटीर  उद्योग  में  ले  लिया  जाता  है  ।  इसीलिये  हमारा  सुझाव

 है  कि  एक  अलग  अधिनियम इन  मजदूरों के  लिये  बनाया  जाये  ।

 केरल में  बीड़ी  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजूरी  निश्चित  की  गई  ak  उच्च  न्यायालय  के  हस्तक्षेप

 से  मालाबार  में  भी  ऐसा  ही  किया गया  तो  बया  यह  उचित  है  कि  केरल  को  इस  के  लिये  दण्ड  दिया

 जाये कि  यह  उद्योग  निवारक  तथा  मैसूर  में  न्यूनतम मजूरी  निर्धारण से  फैला  है
 ।

 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  यदि  सरकार  इस  विधेयक  को  स्वीकार  न  करना  चाहती हो

 तो  ज  fag  विधेयक  प्रस्तुत  करे  जिससे  बीड़ी  मजदूरों  को  भी  लाभ  विधानों  के  लाभ  मिल

 सके  |

 श्री  बालकृष्ण  वासनिक
 सभापति  यह  जो

 बिल  हाउस  के  सामने  है  में  समझता  हूं  कि  इस  बिल  से  मजदूरों  की  पुरी  जो  समस्यायें  हें  वह

 पूर्ण  रूप  से  हल  ऐसा  मेरा  विश्वास नहीं  है  ।

 बीड़ी के  उसके  नेचर  को  यदि  श्राप  ध्यान  में  रखें  तो  पायेंगे  कि  इस  बिल  में  फैक्टरी

 की  जो  की  गई  है  उसके  वे  मजदूर  जो  घर खाते  में  बीड़ी  बनाते  हें  उनके  लिये  वह  कोई  खास

 उपयोगी  सिद्ध  नहीं  हो  सकती  है  प्रो  मेरा  ऐसा  विश्वास  है  कि  इससे  उनको  कोई  मदद  भी  नहीं

 पहुंच  सकती  है  ।

 बिल  को  यदि  ड्राप  देखेंगे  तो  आपको  पता  लगेगा  कि  पहला  जो  चेप्टर  है  उसमें  डेफ्नीशंस

 भराती
 हू

 आखिर  के  चेप्टर  में  जिसमें  पेनल्टी

 के

 सम्बन्ध  में  बात  कही  गई  है  उसको
 यदि  छोड़

 a

 T At e  अंग्रेजी  में



 Wows  बीड़ी  तथा  सिगार  श्रम  विधेयक  ६  TRY

 [  श्री  बालकृष्ण  वासनिक  ]

 दिया  जाय  तो  बाकी  ऐसी  बातें  इसमें  हें  जो  कि  दूसरे  जो  मजदूरों  के  लिये  कानून  बनाये  गये  जैसे

 पेमेंट  ग्राफ  वे  जैज  ऐ  मैटरनीटी  बेनिफिट  वकंमेन  काम्पैंसेशन  झ्र  हरीश

 उनमें  सब  में  यह  बात  ग्रा  गई  है  कौर  मेरा  ऐसा  ख्याल  है  कि  वे  जरूरी  बातें  हें  परन्तु  इस  हाउस

 में  जैसा  कि  श्री  केशव  ने  कहा  था  कि  यह  जो  दूसरे  कानून  मजदूरों  के  हितों  की  रक्षा  करने के  लिये

 बने  हुए  हें  उनको  यदि  पूरी  तौर  पर  मजदूरों  के  हितार्थ  लागू  किया  जाता  तो  इस  नये  कानून  के

 बनाने  की  किसी  प्रकार  की  आवश्यकता  नहीं है  ।

 सभापति  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  भंडारा  हिन्दुस्तान  में  बीड़ी  बनने  का  सब  से  बड़ा  क्षेत्र

 है  प्रौढ़  वहां  पर  १  लाख  से  धिक  मजदूर  बीड़ी  बनाते  हैं
 ।

 बीड़ी  यूनियनों में  में  ने  काफ़ी  काम

 किया  है  पौर  कर
 भी

 रहा  हूं  ौर  इस  से  उनकी  जो  समस्यायें  हें  उन  सदस्यों को  में  काफी  भ्रच्छी  तरह

 से  जानता  हूं  ।  कम  से  कम  भंडारा  जिले  के  बाबत  में  कह  सकता  हूं  कि  उनकी  एक  महत्वपूर्ण

 मिनिमम वेजेस  की  है  जिसकी  कौर  ध्यान  feat  जाना  चाहिये  ।  उनको  मिनिमम  बेजेज  ora

 ढंग  से  जैसे  मिलनी  नहीं  मिलती  हें  ।  देखा  यह  गया  है  कि  यदि  वेजेंज  बढ़ा  दी  जाती  हें  तो

 लोग  कारखाने  वहां  से  उठा  कर  दूसरी  तरफ  ले  जाते  हें  |  एक  सवाल तो  यह  बीड़ी
 मजदूरों

 के  लिये

 मिनिमम वेजेस  का  है  ।

 दूसरा  सवाल  जो  बीड़ी  मजदूरों  का  जिसकी
 कि

 भोर  हाउस  में  इस  विषय  पर  चर्चा

 करते  हुए  किसी  भी  माननीय  सदस्य  ने  ध्यान  नहीं  वह  बीड़ी  छांट  सवाल है  ।  बीड़ियों

 को  खराब  बीड़ी  कह  कर  उनको  छांट  दिया  जाता  इस  तरह  बीड़ी  छांट  का  जो  परिणाम  होता है

 वह  केवल  १०,  २०  परसेंट  ऐसी  बात  नहीं  बहुत दफे  १००  परसेट  बीड़ी
 भी

 छांट  दी  जाती  हैं  ।

 कांट्रेक्टर  के  पास  मजदूर  जब  बीड़ी  बना  कर  देते  हें  तो  वह  बीड़ी  की  छांट  कर  लेता  परन्तु  उसके  बाद

 भी  जब  कांट्रेक्टर  उसको  टोकने  भर  कर  एम्पलायर  के  पास  भेजता  है  तो  अक्सर  वह  एम्पलायर  भी

 उन  में  से  बीड़ियों को  दुबारा  छांट  कर  देता  ्य  कभी  कभी  तो  पूरा  ठोंकना  का  डेकन  बीड़ी  का

 छांट कर  देता  रेगे  कमेटी  ने  इस  बात  को  महसूस  किया  उन्होंने इस  सम्बन्ध  में  पपनी  यह

 राय  प्रकट की  है

 *'कारखाना  मालिकों  का  यह  कथन  कि  खराब  काम  को  रोकने  के  लिये  बीड़ी  की  स्वीकृति

 आवश्यक है  ।  अन्यथा  इससे  ट्रेड  ्  खराब  होता  है  ।  सी
 ०

 पी०  बीड़ी  उद्योग  समवाय

 ने  यह  कहा  हैं  कि  ऐसा  कोई  भी  ठोस  प्रमाण  नहीं  है  जिससे  कारखाने के  मालिकों के  इस

 कथन  को  माना  जा  सके  पी

 पह  जो  बीड़ी  छांट  का  कारण  बता  कर  काफी  मात्रा  में  बीड़ी  रिजेक्ट  करदी  जाती  मेरा  ऐसा

 ब्यास  है  कि  यह  जो  बिल  यहां  पर  प्रस्तुत  किया  गया  है  कौर  इतनी  देर  तक  उस  पर  चर्चा  उसके

 दोरान  यह  जो  २०  प्रतिशत या  २५  प्रतिशत  मजदूरों  की  वेजेज  का  हर  रोज  नुक्सान  होता

 उसको  रोकने  भ्रौर  कम  करने  के  हेतु  इस  बिल  में  किसी  भी  प्रकार  का  कोई  प्राविजन  नहीं  किया

 गया  है  शौर  इस  दृष्टि  से  में  समझता  हूं  कि  जो  बिल  का  हम  रूप  है  रूप  में  हाउस  इस  बित

 को  पास  कर  के  बीड़ी  मजदूरों  के  लिये  कोई  खास  उपयोगी  इसको  नहीं  बना  रहा  पौर  यह  कोई  खास

 उपयोगी  उनके  लिये  सिद्ध  होने  वाला  नहीं  है  ।

 में  चाहूंगा  कि  सरकार  नागपुर  हाईकोट  ने  भ्र पने  फैसले  में  यह  जो  मान  लिया  है  कि  बीड़ी

 मजदूर  फैक्टरी  एक्ट  के  भ्रत्तर्गत  वकंमेन  उसको  लेकर  यदि  कोई  ठोस  शौर  fafa  कदम

 उठाती है  जिससे  कि  इन  सब  बीड़ी  मजदूरों  को  वकंमेन  कहा  जाये  है कटर  की  व्याख्या  केवल

 बद्दी  रफ  के  लिये  स  ४  *
 ू

 जहां  पर  कि  मजदूर  बीड़ी  बनाते  हूँ  बल्कि  भ्रम-प्रलय  जगहों
 पर

 जहां



 ६  १९५७  बीड़ी  तथा  सिगार  श्रम  विधेयक  Boxe

 कि
 wage  बीड़ी  बना  कर  जिस  स्थान  पर  भेजते  हें  जहां  पर  कि  वह  बीड़ी  इकट्ठा  को  जाती

 हैं  भले  ही  वहां  पर  बीड़ी  न  बनाई  जाती  हो  परन्तु  जहां  पर  बीड़ी  क  फाइनल  डिस्पोजल  के  उद्देश्य

 से  Vint  इकट्ठा  जाता  उस  जगह  को  भी  यदि  फैक्टरी  की  व्याख्या  के  अन्तर्गत  एनक्लेव  कर

 लिया  जाये  तो  मजदूरों  को  लाभ  पहुंच  सकता  कौर  मेरा  ऐसा  विश्वास  है  कि  यदि  इस  बात  को
 शासन  ध्यान  में  रक्खे  इस  सम्बन्ध  में  किसी  प्रकार  का  कोई  एक  नोटिफिकेशन  जारी  करे  या  कदम

 उठाये  तो  इस  प्रकार  के  बिल  की  कोई  आवश्यकता  ही  महसुस  नहीं  होगी  कौर  बाकी  जो  मजदूरों  के

 feat  की  दृष्टि  से  अनेक  कानून  बनाये  गये  हें  उन  कानूनों  का  लाभ  भी  मजदूरों  को  पहुंच  सकता है  |

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  कि  विधेयक  के  उद्देश्य  बड़े

 सराहनीय  परन्तु  इस  पर  विचार  करते  हमें  इसकी  जांच  करना  प्राप्यक  है  कि  क्या  एक

 अलग  विधान  की  वास्तव  में  कोई  आवश्यकता  है  ।  अन्तिम  वक्ता  ने  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  तथा

 प्रशासनिक  कठिनाइयों  का  जिक्र  किया  ।  मेरे  विचार  से  क्योंकि  इसको  we  राज्य  सरकारें

 करती  हैं  इसलिये  इसके  प्रयास  से  सम्बन्धित  मामलों  की  शिकायतें  केरल  सरकार  से  ही  करनी

 चाहिये  शर  संभवतया  वही  इन  शिकायतों  को  दूर  कर  सके  ।  यह  सच  है  कि  जब  एक  ही  उद्योग  के

 लिये  एक  राज्य  में  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित  की  जाती  है  कौर  निकटवर्ती  राज्य  में  न्यूनतम  मजूरी

 निर्धारित न  हो  तो  कुछ  कठिनाई  होती  है  ।

 छटनी  aaa  बीड़ियों  की  भ्र स्वीकृति  के  सम्बन्ध  में  मेरे  भंडारा  के  मित्र  ने  बताया  कि  यह

 किसी  भी  अधिनियम  से  दूर  नहीं  होती  है  ।  बीड़ियों  की  अ्रस्वीकृति  की  कितनी  प्रतिशतता

 होती है  ।  इसके  लिये  मालिकों  तथा  मजदूरों  के  प्रतिनिधियों  में  बातचीत  होनी  चाहिये
 ।  यूनियन को

 इन  मामलों  पर  ध्यान  देनी  चाहिये  |

 विचाराधीन  विधेयक  के  उपबन्धों  पर  बड़ी  सावधानी  से  जांच  की  जा  रही  है  कौर  में  समझता

 हूं  कि  इनमें  से  बहुत  से  उपबन्ध  उन  विभिन्न  अधिनियमों  में  हें  जो  बीड़ी  मजदूरों  पर  अभी भी  लागू

 इसलिये  कोई  नई  बात  इसमें  नहीं  कही  गई  है  मेरा  निवेदन  जेसा  कि  में  पहले  कह  चुका

 कूं  कि  इन  विधेयकों  को  पारित  करने  waar  संविधि  पुस्तक  में  रखने  से  मजदूरों  की  कठिनाइयां  दूर

 होंगी  ।  उनकी  सेवा  प्राय  तरीकों  से  की  जा  सकती  है  ।

 रेगे  समिति  के  प्रतिवेदन की  ate  निदा  किया  गया  परन्तु  इसके  प्रकाशित  होने  के  परमाणु

 कारखाना  अघिनियम  तथा  नया  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  संविधि  पुस्तक  में  रखे  जा  चुके  हें  ।  कारखाना

 की  व्याप्ति  का  क्षेत्र  बहुत  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  इसको  बिजली  से  चलने  वाली  मशीनों

 जिनमे  दस  wera  अधिक  व्यक्ति  काम  करते  तथा  उन  मशीनों  पर  जो  बिजली  से  न  चलती

 उनमें  बीस  अथवा  उससे  श्री  क  व्यक्ति  काम  करते  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  ।  इस  भ्र धि नियम

 के  लागू  होने  से  बहुत  सी  तम्बाक्‌  की  वस्तुएं  बनाने  वाली  ५  इस  अ्रधघिनियम  के  घिन

 लाया जा  चुका  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  भ्र घि नियम  की  धारा  ८५  के  द्वारा  राज्य  सरकारों  को
 यह  अधिकार है  कि  वह

 अघिनियम  के  दो  wear  उससे  प्रतीक  उपबन्धों  किसी  कारखाने  के  कर्मचारियों  की  संख्या

 ध्यान  न  रख  लागू  कर  सकते  हें  ।  हमारे

 मध्य  तथा  त्रिपुरा  राज्य  सरकारों  ने  ऐसी  अधि  सूचनायें  जारी  कर  दी  हैं

 जिनके  द्वारा  कारखाना  रुथिनियम  के  कुछ  उपबन्ध  बीड़ी  निर्माता  संस्थापकों  पर  लागू  होंगे  ।  इस  प्रकार

 बीड़ी  कारखानों  में  काम  करने  वाले  कुछ  मजदूरों  कारखाना  भ्र धि नियम  की

 तथा  कल्याण  के  अन्दर  प्रा  जाते  वह  मजदूर  प्रतिकर  प्रीमियम  तथा  प्रौद्योगिक  विवाद

 प्रसूति  लाभ  afafaran,
 उद्योग  की  स्त्री  )  मजदूरों  के  ferrets  के  लाभ  के  भी  afters हैं

 ee  बपााणाणा

 मूल  wast  में
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 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 मेरे  विचार  से  बम्बई  तथा  मद्रास
 न्यायाधिकरण ों

 ने

 दिया  था  कि  औद्योगिक  विवाद  म्रधिनियम  बीड़ी  उद्योग पर  लागू  नहीं  है  ।

 श्री  आबिद  धनी  :  माननीय  सदस्य  ऐसे  काम  की  ale  निर्देश  कर  रहे  हैं  जो  मालिकों के

 कारखानों  में  नहीं  किया  जाता  है  श्री तु  मजदूर  बीड़ी  बनाने  का  सामान  ATT  घर  ने  जाते  ह्

 यह  ठीक  ही  है  कि  यह  बीड़ी  मजदूरों  पर  लागू  होने  चाहिये  इसलिये  हम  निश्चित

 से  इन  कठिनाईयों  को  दूर  करेंगे  ।

 मे  यह  निवेदन  कर  रहा  था  कि  बिजली  से  चलने  वाली  मशीनों  को  ऐसे  कारखाने  जिनमें  बीस

 अथवा  उससे  अधिक  मजदूर  काम  करते  पर  भविष्य  निधि  अधिनियम  भी  लागू  है
 ।

 कुछ  वक्ताओं  ने  चौदह  वर्ष  से  कम  वायु  वाले  बच्चों  को  इस  उद्योग  में  नियुक्त  किये  जाने  के  बारे

 बताया |  उसी  प्रकार  ऐसे  बीड़ी  बनाने  वाले  जिन  पर  कारखाना  अधिनियम लागू  नहीं

 पर  बच्चों  की  नियुक्ति  अधिनियम  १९३८  के  welts  बच्चों  को  नौकर  रखने  का  निषेध  है
 यदि

 बच्चे  नौकर  रखे  जाते  रहे  हें  तो  यह  विधान  उपबन्धों  की  कमी  के  कारण  नहीं  भ्रपितु  इन  नियंत्रणों  को

 लागू  करने  में  कठिनाई  के  कारण  नौकर  रख  जात  हैं  |

 १९४२  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  था  कि  बीड़ी  कारखानों  में  काम  करने

 वाले  कम  वय  के  बच्चों  के  स्वास्थ्य  की  जांच  की  जाये  ।  उन  के  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदनों से
 पता  लगता है  कि  बीड़ो  बताने  के  उद्योग  में  कारखाना  अधिनियम  के  विपरीत  बहुत  बच्चे

 नौकर हैं  ौर  अधिक  घंटे  तक  काम  करने  तथा  गन्दगी  के  वातावरण सें  अस्वास्थ्यकर दशा  के

 बच्चों का  स्वास्थ्य  बड़ा  खराब  है  ।  बीड़ी  उद्योग  कम  बच्चे  नौकर  इसके  लिये  राज्य  सरकारों

 से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  sate  REMY  से  निम्न  निदेशानुसार कार्यवाही  करें  :

 (१)  जहां  बच्चों  को  नौकर  रखा  जाता  हो  परन्तु  कारखाना  झ्र धि नियम लागू  नहीं  होता

 ऐसे  बीड़ी  कारखानों  में  अधिनियम  के  अत्यावश्यक  उपबन्धों  को  लागू  करें
 भ्र धि नियम को  धारा  ८५  का  पुरी  तरह  तथा  प्रभावोत्पादक रूप  में  प्रयोग  करें  ;

 (२)  कारखाना  निदेशालय  की  शक्ति  बढ़ायें  ak  बच्चों को  काम  पर  लगाने  सम्बन्धी

 उपबन्धों  को  कठोरता  से  लागू  करें  ;

 (३)  बच्चों  तथा  स्त्रियों  के  संरक्षण  की  जिम्मेदारी  अधिक  समझने  के  लिये  निदेशालयों

 को  सावधान करें  ।

 जैसा  कि  में  पहले  बता  चुका  हूं  अधिकांश  राज्य  कारखाना  अधिनियम  की  धारा

 ay  के  प्रधान  कार्यवाही कर  रही  साथ  ही  साथ  उन्होंने  इस  प्रीमियम  के  उपबन्धों को

 त्पादक  रूप  में  लागू  करने  के  लिये  कारखाना  निदेशालय  की  शक्ति  भी  समय  समय  पर  बढ़ाई

 RUS B TT के  प्रारम्भ  में  हमें  यह  भी  गया  था  कि  मालिक  इस  प्रकार  के  तरीके  व्यवहार

 में  ला  रहे  i. जिससे  उन  पर  कारखाना  अधिनियम  लागू  न  हो  इस  प्रकार  बीड़ी  बनाने की  सामग्री

 कितने  ही  घंटों  में  वितरित  कर  दी  जाती  जिससे  कारखाना  भ्रधिनियम  अच्छी  तरह  लागू  न  किया

 जा  सके  स्थिति  at  जांच  के  मजदूरों  को  अधिकतम  विधि  संरक्षण

 देन ेके  लियें  ऐसा  राज्य  सरकारों at  सुझाव  दिया  गया  था  कि  वह  बीड़ी  बनाने  वाले

 केन्द्रों में  पदाधिकारी  नियुक्त करे  शर  जो  कार्यवाही की  गई  है  उसके  में  सरकार .  को

 प्रतिवेदन भेजे  '।

 मूल  अंग्रेजी मे
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 इसी  बीच  में  राज्य  सरकारों  से  ate  किया  गया  था  कि  जहां  भी  बीड़ी  बनाने  का
 काम

 किया  जाता  है  उन  सभी  स्थानों पर  धारा
 ८५

 लागू
 करने  के

 aa  sates

 प्रयत्न

 करें
 ।

 हमारे  सुझाव पर  चार  राज्य  सरकारों  ,  उड़ीसा  तथा

 राजस्थान ने  इसकी  जांच  के  लिए  विशेष  पदाधिकारी  नियुक्त  किए  हैं  ।  अन्य  राज्य

 सरकारों  ने इन  पदाधिकारियों  को  छ  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  क्यों  कि  उनका

 विचार था  कि  कारखाना  १९४८  की  धारा  ८४५  तथा  अन्य  श्रघिनियमों  के  अधीन

 कायंवाही  पर्याप्त  थी  ।

 केरल  तथा  मद्रास  राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  विशेष  पदाधिकारियों  ने

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत कर  दिए  हे  ।  राजस्थान के  पदाधिकारी ने  सिफारिश की  है
 कि

 बीड़ी  मज़दूरों
 के  काम  के  घंटे  नियमित  कर  देने  चाहिएं  तथा  प्रसूति  लाभ  अधिनियम  के  उपबन्ध  बीड़ी  के

 स्त्री  मज़दूरों पर  लाग  कर  देने  चाहिएं  ।  जहां  बीड़ी  बनाई  जाती  हें  वहां  तम्बाकू  कौर  पत्तों

 का  घरों में  संभरण  केवल  पंजीबद्ध बीड़ी  कारखानों  को  छोड़ कर  नहीं  होना  चाहिए  ।  राजस्थान

 सरकार  प्रतिवेदन  की  सिफ़ारिशों  पर  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 केरल  सरकार ने  हमें  बताया  है  कि  वह  विशेष  पदाधिकारी  के  प्रतिवेदन  पर  कार्यवाही

 कर  रही  ह  ।  मज़दूरों की  दशा  की  जांच  करने  वाले  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  के  प्रश्न  पर

 भी  वह  सरकार  विचार  कर  रही  हैं  |

 मद्रास  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  गए  विशेष  पदाधिकारी  ने  सिफारिश  की  है  कि

 बीड़ी  उद्योग  में  काम के  छतियां  तथा  मजरी  इरादी  का  विनियमन  करने के  लिए

 अलग  विधान  अधिनियमित किया  जाये ।  मद्रास  सरकार  ने  हमें  बताया  है  कि  विधान  बनाने

 के  बारे में  भ्रावश्यक  कायंवाही की  जा  रही  है  ।

 न्यूनतम  मजरी  निर्धारण  के  बारे  में  निर्देश  किया  गया  ।  जेसा  कि  बताया  गया  है  न्यूनतम

 मजूरी  तम्बाकू के  मजदूरों  जिसमें  बीड़ी  बनाने  का  उद्योग भी  जरा  जाता  पर

 भी  लाग है  ।  तथा

 राजस्थान  राज्य  सरकारों ने  बीड़ी  मज़दूरों  की  न्यूनतम  मजूरी  निर्धारित कर  दी  है  ।

 जो  कुछ  मेंने  कहा  है  उस  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  बीड़ी  कारखाने
 में

 लगे  मजदूरों
 को  वह  सभी  लाभ  शादी  प्राप्त  हें  जो  दूसरे  मज़दूरों  को  प्राप्त  हें  ।  उन्हें  बच्चों

 को  रोजर  मज  री  भुगतान  औद्योगिक  विवाद  न्यूनतम  मारी

 कारखाना  मज़दूर  प्रतिकर  अधिनियम  इरादी  सभी  के  लाभ  प्राप्त  हैं  ।

 बिजली  से  चलने  वाले  जिन  कारखानों  में  २० या  २०  से  अधिक  व्यक्ति काम  करते  हैं  उन  के

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  के  भ्रन्तगंत  at  जाते  gt  जिन  कारखानों  में  ४५०.  से

 अ्रधिक  व्यक्ति  होंगे  वे  कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  ्  करायेंगे  ।  यह  बात

 ठीक है  कि  इस  उद्योग  की  विशेष  स्थिति के  कारण  उपरोक्त  अधिनियमों  के  इन  उपबन्धों

 पूरी  तरह  लागू  किया  जाना  कठिन  है  ।  परन्तु  राज्य  सरकारें  यह  पुरा  प्रयत्न  कर  रही  हैं  कि
 श्रमिकों को  इन  शभ्रधिनियमों का  पूरा  लाभ  प्राप्त  हो  ।  माननीय सदस्य  यह  बात  तो

 स्वीकार  करेंग  ही  कि  कवलਂ  विधान  स  सारा  आवश्यक  संरक्षण  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  ।  श्रमिकों

 को  अपना  संगठन  करके  समुचित  ढंग  से  कार्मिक  संघ  बनाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार

 ही वे  अरपना  प्रभाव डाल  सकेंगे  ।  ये  संघ  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रख  सकते  हैं  कि

 स्वीकृत  अधिनियमों को  समुचित  तौर  पर  कार्यान्वित  किया  जाता  है  कि  नहीं
 |



 ROKR  frst  तथा  सिगार  श्रम  विषयक  ६  १९४५७

 श्री  प्राचीन

 इस  लिए  जिन  कारणों  की  मेंने  ब्याख्या की  है  उन्हें  देखते  हुये  बीड़ी  कैंचियों  के  लिए

 gata  भारतीय  विधान  का  कोंई  औचित्य  दिखाई  नहीं  देत  में  श्री  गोपालन

 उसे  वापिस  लेने  की  प्रार्थना  करूंगा  अन्यथा  सदन  से  प्राथना है  कि  वह  इसे  रह  कर  दे  ॥

 थ्रो  ४.” हू ५  क०  गोपालन  मुझे खेद  ह  कि  श्रम  उप  मंत्री  अभी  यह  भी  बात

 नहीं  समझ  सके  कि  हम  क्यों  इस  विधान  पर  जोर  दे  रहे  इस  विधेयक  पर  जितने  सदस्यों

 adam  विचार  प्रकट  किये  हं  वे  सभी  इस  बात  पर  एक  मत  हें  कि  बीडी  कर्मचारियों

 काफी  कठिनाइयां हें  और  उन्हें  सुधारा  जाना  ak  उन्हें  भी  भ्रमण  मजदूरों की  तरह

 कानन  का  लाभ  प्राप्त  होना  चाहिए  |  इस  सम्बन्ध  मद्रास  सरकार  भी  विधेयक

 प्रस्तुत कर  रही  हूं  fag  स्पष्ट  हे  कि  इस  ama  में  कानून  की  प्रावइ्यकता  है  ।

 उपमंत्री महोदय  का  कहना  है  कि  अखिल  भारतीय  स्तर  पर  किसी  विधान  की

 कता  नहीं  ह  |  वह  राज्य  सरकारों  को  कहेंगे  कि  सिगार  are  बीड़ी  मजदूरों  के  संरक्षण

 के  लिए  कोई  विधान  बनायें  ।  उनका  कहना है  कि  इस  विधेयक  के  खंडों  में  जिस

 संरक्षण  की  व्यवस्था है  ae  कारखाना  अधिनियम  ak  औद्योगिक  विवाद  शअ्रधिनियम  अथवा

 wea  श्रघिनियमों  म  विद्यमान  है  ।  परन्तु  श्री  मेनन  ने  मद्रास  उच्च  न्यायलय  का  एक  निर्णय  प्रस्तुत

 किया है  कि  जहां  तक  बीड़ी  मजदूरों  का  सम्बन्ध  उन  में  मालिक  मजदूर  के  सम्बन्ध  नहीं

 यह  तो  सीधा एक  SH  |  इस  लिए  श्रौद्योगिक  विवाद  शभ्रधिनियम  तथा  अन्य

 अधिनियम  इन  पर  लाग  नहीं  होंग  ।  कारखाना  अधिनियम  के  wea  तो  ५  प्रतिशत  बीड़ी

 मजदूर  भी  नहीं  कराते  ।  इसलिए  न्यूनतम वेतन  का  भी  इन  लोगों के  मामले  में  प्रदान  उत्पन्न

 नहीं  होता  |  कई  स्थानों  पर  इसे  कटीर  उद्योग  के  रूप  में  चलाया  जा  रहा  है  ।

 खाना  लगाने के  स्थान  लोगों के  घरों में  पत्ते  इत्यादि  भेज  कर  ठेके  पर  बीड़ियां  बनवा  ली

 जाती  इसीलिए  तो  मेरा  था  कि  इन  लोगों  के  लिए  कानून  का  संरक्षण  बहुत  ही

 आवश्यक है  |  यही  बात  रेगे  समिति  ने  भी  कही  है  ।  मंत्री  महोदय  ने  भी  उनकी  बुरी  हालत

 को  स्वीकार किया  है  ।  इस  कारण  इन  १०  लाख  मजदूरों  के  लिए  कछ  किया  जाना  चाहिए  ।

 यदि  इस  विधेयक  में  कछ  कमी  हो  तो  इसमें  कछ  कौर  बातें  भी  बढ़ाई  जा  सकती  हें  ।

 क्यों कि कि  अदालतों  के  नीतियों  के  अनसार  यह  मजदूर  कारखाना  अधिनियम क  श्रन्तगंत

 नहीं  जाते  |  ्र  वेसे  भी  वे  इस  प्रकार  विभाजित हे  कि  कारखाना  अधिनियम  से  कछ  लाभ

 नहीं उठा  सकते  ।

 इन  मजदूरों के  लिए  कुछ  किया  ही  जाना  चाहिए  ।  कौर  मंत्री  महोदय  ने  भी  उनकी  हालत

 के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  का  आश्वासन दिया  है  ।  परन्तु  यह  बात  सिद्ध  है  कि  कारखाना

 झषिनियम तथा  न्यूनतम  वेतन  उन  पर  लागू  नहीं  होंगे  ।  इन  हालात  में  ही  हमारा  कहना  है  कि

 एक  शेरगिल  भारतीय  विधान  की  श्रावद्यकता  है  |

 उपमंत्री  महोदय  ने  विधेयक  वापिस  लेने  की  कपिल  की  है
 ।

 यदि  उपमंत्री  महोदय  यह

 बताते  कि  राज्य  सरकारें  धौर  केन्द्रीय  सरकार  तुरन्त  इस  प्रश्न  का  परीक्षण करेगी

 निश्चित रूप  में  ऐसा  कानून  बनायेगी  जिस  से  इन  सिगार  बीड़ी  मजदूरों को  ay

 मजदूरों  जैसी  सुविधायें  atk  लाभ  प्राप्त  तो  मुझे  इस  पर  कोई  ait
 न

 थी
 ।  परन्तु

 च  किया  नहीं  गया  है  ।  मुझे  प्रसन्नता हैकि है  कि  उन्होंने  प्रथम  बार  इन  मजदूरों  की  शक्ति  को

 स्वीकार
 किया  कौर

 यदि  कुछ
 न

 किया  गया  तो  ये  सिगार
 मौर  बीड़ी  मजदूरों  को

 मल  wi  में
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 को  मनाने के  लिए  अपने  श्राप  को  संगठित  करना ही  होगा  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  afe  कोई

 नहीं  बनायेगी ?  इन  गरीबों कार्मिक  संघ  न  हो  तो  सरकार  उनके  लिए  कोई  विधान

 के  लिए  शीघ्र  ही  कछ  किया  जाना  चाहिए  |

 यदि  उपमंत्री  महोदय  ऐसा  कहें  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  यह  कहेगी  कि

 कोई  ऐसी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  कि  इन  मजदूरों को  वर्तमान  अधिनियमों का  संरक्षण

 प्राप्त हो  तो  बात  ठीक  है  ।  नहीं  तो  मुझे  इस  विधेयक  पर  जोर  देना  होगਂ
 ।

 क्या  उपमंत्री

 महोदय  ऐसा  करेंग े?

 श्री  आबाद  शर्ली  मेंने  तो  आगे  ही  यह  weave  दिया  है  कि  जो  दोष  ate  कठिनाईयां

 उच्च  न्यायालय  के  निर्णयों  के  कारण  ars  हैं  उनका  परीक्षण  किया  जपेगा  धौर  यदि  उन  से

 हमारा  मतलब  हल  न  हुमा तो  हम  भ्र धि नियम में  प्रशासन भी  करेंगे  wer  बातों  के  सम्बन्ध

 में  निवेदन है  कि  हमें  मद्रास  सरकार  से  कोई  प्रस्थापना  प्राप्त  नहीं  हुई  ।  जेसे कि  ही  किसी भी

 राज्य  से  कोई  चीज  प्राप्त  होगी  उस  पर  तुरन्त  विचार  किया  जायेगा  कौर  निर्णय  बता  दिया  जायेगा

 श्री  £.” हू ०  Fo  गोपालन  मेंने  कहा  है  कि  ऐसे  मजदूर  हें  जो  कि  कारखाना  झ्र धि नियम

 aaa  अन्य  अधिनियमों के  अन्तर्गत  नहीं  उनका  क्या  बनेंगा ?

 जी  आबिद  चली  उनका  भी  ध्यान किया  जायेगा  ।  यह  प्रयत्न  fear  जायेगा  कि

 कारखाना  अधिनियम  उन  पर  लाग  हो  |

 महोदय  :  प्ररन यह ह यह  ह

 भारत  में  बीड़ी  तथा  सिगार  बनाने  वाले  कारखानों  में  रोजगार  तथा  ara  के

 यमन  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाय ।”

 लोक-सभा  में  मत  विभाजन  पक्ष  में  ३१  ;  विपक्ष  में  cy!

 प्रस्ताव  श्रस्वोकृत  ।

 बाल  विवाह  रोक
 )  विधेयक

 बी०  चं०  धर्मा
 :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 बाल  विवाह  रोक  १९२६  में  भ्रम्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जाये  (1

 यह  बाल  विवाह  रोक  अघिनियम में  बड़ा  छोटा  श्र  महत्वपूर्ण संशोधन  जब  १९२४  में

 इसे  पारित  किया  गया  था
 तो

 इसे  समाज  सुघार  का  एक  महत्वपूर्ण  कदम  कहा  गया  परन्तु  कठिनाई

 रही  कि  इस  पर  ठीक  ढंग  से  अमल  नहीं  किया  गया  ।  ष्  की  एक  महिला  सदस्या  ने  बाल  विवाह

 पर  लिखी  पुस्तक  में  कहा  है  कि  समाज  सुधार  सम्बन्धी  कानूनों  की  उपेक्षा ही  की  जाती है  ।

 सरकार  भी  इसके  प्रति  कोई  सचेत  नहीं  रही  ।  इसी  विचार  से  ही  श्री  हरबिलास  शारदा  ने  लिखा  था

 किं  यह  श्षिनियम
 ही  रहा  है  |  इसके  बाद  इस  प्रीमियम  में  तीन  बार  संशोधन  किया  गया  ।

 मिलि  भंप्रेजी  में
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 [  श्री ‘To  चं०  शर्मा ]

 दो  बार  १६३८  में  झर  एक  बार  १९४४ में
 ।

 कुछ  उपबन्धों  को  परियों  किया  गया  कौर  वह  कुछ

 प्रभावशाली बन  गया  परन्तु  इस  पर  भी  इसका  कुछ  विशेष  प्रभाव  न  न  केवल  ग्रामों

 में  प्रत्युत शहरों  में  भी  बाल  विवाह  होते  रहे  हमारी  सरकार  ने  तक  उनकी  कौर  ध्यान  नहीं

 दिया
 |

 शर  यह  ऐसा  कानून  है  जिसको  कोई  भी  तोड़  सकता  है  ।  हमारी  सरकार  ने  समाज  सुधार के

 इस  रंग  की  प्रो  कोई  ध्यान  न  दिया  ।  में  चाहता  हुं  कि  परब  इस  सम्बन्ध  में  गम्भीर  पग  उठाना  चाहिए  ।

 कौर  इस  अधिनियम  में  जो  परस्पर  विरोधी  बातें  हैं  उन्हें  दूर  किया  जाय  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  इस

 संशोधन  से  विधेयक  में  जान  झा  जायेगी  |  इसलिये  माननीय  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  वह  उसे  स्वीकार

 कर  लें  ।  इससे  यह  अधिनियम  सामाजिक  विधानों  में  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  प्राप्त  कर  लेगा  ।

 बन  प/डासीन  हुए  |]

 महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  |

 भी
 विभूति  मिश्र  चेयरमैन  हमारे  लायक  दोस्त

 जी
 ने

 बतलाया  किः

 इस  ऐक्ट  का  तीन  बार  संशोधन  हो  चुका  है  ।  में  समझता  हुं  कि  are  इस  ऐक्ट  में  संशोधन  की

 इसका  नहीं  है  ।  समाज  में  सब  लोग  इस  बात  को  जान  गये  हें  कि  हमको  बाल  विवाह  करने

 की  जरूरत  नहीं  हैं  ।  समाज  में  जैसे  जसे  शिक्षा  दीक्षा  बढ़ती  जा  रही  हैं  वैसे  वैसे  समाज  में  बाल  विवाह

 के  प्रति  अभिरुचि  घटती  जा  रही  हैं  ।  में  खुद  अपना  बतलाता  हूं  ।  मेरे  दो  लड़के  कालिज में  पढ़ते  हैं

 एक  गैजुएट  होने  जा  रहा  हैं
 ।

 मेंने  उन  लड़कों  की  तक  शादी  नहीं  की  है
 ।  तो  समाज

 में  जैसे
 जैसे

 दिक्षा  का  प्रचार  बढ़  रहा  हैं  समाज  सुधार  का  काम  होता  जा  रहा  है  वैसे  वैसे  समाज में  बाल

 विवाह  की  प्रवृत्ति  कम  होती  जा  रही  है  ।  हां  कहीं  कहीं  कभी  यह  चीज  है  ।  यह  चीज  जेसे  जैसे  हमारे

 समाज  में  शिक्षा  दीक्षा  बदती  जायेगी  कौर  समाज  सुधार  होता  दूर  होती  जायेगी  |  इसमें  कोई

 घबराने  की  बात  नहीं  है  ।  हमारे  चाहते  हैं  कि  यह  काम  डंडे  से  किया  जाये  ।  वह  चाहते हैं  कि

 मजिस्ट्रेट  को  इतनी  पावर  दे  देनी  चाहिए  कि  वह  किसी  से  पूछे  बगैर  ही  मुकदमा  चला  सके  ।

 समाज  की  स्थिति  क्या  है  ।  में  अ्रपने  लायक  दोस्त  से  कहता  हुं  कि  ware  उनको  यह  काम  करना है  तो

 वे  गांवों  में  जाकर  रचनात्मक  काम  करें  लोगों  को  बतलावें  तो  उसका  ज्यादा  wart  पड़ेगा

 बनिस्बत  कानून  के  ।  यह  ऐक्ट  शारदा  ऐक्ट  के  नाम  से  मशहूर  हैं  ।  इसको  चाइल्ड  मैरिज  रेस् ट्रेंट  ऐक्ट के

 नाम  को  कोई  नहीं  जानता  ।  सब  इस  ऐक्ट  का  नाम  काम  खत्म  हो  चुका  हैं  ।  इसलिए  इस  ऐक्ट की  ae

 कोई  जरूरत  नहीं  रही  है  |  हां  कहीं  कहीं  यह  चीज  है  तो  उसके  लिए  यह  ऐक्ट  मौजूद  हैं  ।

 वह  कहते  हैं  कि  इस  ऐक्ट  में  एक  जगह  सैल्यूलर  प्राचीन  है  कौर  दूसरी  जगह  यूगेटर ८  हो  जाता

 वह  खुद  सेल्फ  कंट्रेडिक्टरी बात  कहते  हैं
 ।

 इस  ऐक्ट  में  धारा  १२  में  दिया  gars  ये  दो  उप धार यें  हैं  ।

 उनके  बारे  में  स्टेटमेंट  ग्राफ  श्राबजेक्ट्स  एंड  रिजर्व  तथा  कारणों का  में  कहा  गया

 है  कि  जो  आदमी  लड़के  के  चाज  में  हो  कौर  जो  विवाह  का  काम  करे  झ्र  जिसके  ऊपर  मुकदमा

 चलाना  है  उससे  पुछ  लिया  जाये  ।  पर  हमारे  लायक  दोस्त  शर्मा  जी  का  मतलब  यह  है  कि  उससे

 न  जाये  |  प्रो  यह  क्या  अन्धाधुन्ध  है  ।  यह  पांच  सौ  श्रादमियों की  पालियामेंट  यह  कानून पास

 कर  सकती  जो  कि  सारे  देश  से  चुन  कर  क  कि  उससे  बगैर  पूछे  हुए  ही  उसे  जेलखाने  भेज  दिया

 जाये  ।  भला  बतलाइये  कि  दुनिया  में  कहां  कोई  कानून  इस  तरह  का  अधिकार  दे  सकता  हैं  कि  आप  हमें

 कांसी  पर  लटका  दें  और  हम  से  पूछना भी  जरूरी
 न

 समझें  श्र  हमलों  सफाई  का  भी  मौका
 ब्याज

 लेकिन  हमारे  दोस्त  शर्मा
 जी

 चाहते  हें  उससे  पूछा
 भी  न

 जाये
 उस  पर  मुकदमा  चला  दिया

 SES
 जाय े।  कि

 मूल  sist  में



 ६  १९५७  बाल  विवाह  रोक  fara  २०६५

 भला  बतलाइये ।  हम  लोग  जनता  का  वोट  लेकर  यहां  कराये  इस  देश  का  राज्य  चलाना  चाहत

 तो  हम  लोग  ऐसा  कानून  केसे  पास  कर  सकते  हैं  कि  किसी  के  बगैर  पूछे  ही  उसके  खिलाफ  कार्रवाई

 कर  दी  जायें  |  हमारे  दोस्त  इस  उपधारा  २  को  हटा  देना  चाहते  हैं  ।  में  त  दोस्त  से  पुछना  चाहता

 हूं  कि  उनको  गांवों  का  कुछ  ज्ञान  हैं  या  नहीं  ।  में  ग्राहको  बतलाऊं  कि  गांवों  में  बहुत  से  झूठे  मुकदमे  भी

 चला  दिये  जाते  हैं  ।  गांवों  की  हालत  यह  हैं  कि  वहां  पर  बहुत  पार्टी  पालिटिक्स  चलता  है  ।  श्रगर  किसी

 के  भतीजे  की  शादी  होती  है  प्रौर  कोई  कह  दे  कि  यह  लड़का  इसके  चार्ज  में  है  तो  उस  पर  बिना

 पूछे  मुकदमा  चला  दिया  जायेगा  ।  भला  बतलाइये  कि  यह  कहां  का  न्याय  है  कि  जिसने  एक  काम

 नहीं  किया  उस  पर  भी  मुकदमा  चला  दिया  जाये  |  हालत  यह  है  कि  इस  ऐक्ट  में  जो  सैक्रटरी  प्राचीन

 हे  उसी  को  हमारे  मित्र  ७. | ५  कहते  हैं  ।  उसकों  हटवाना  चाहते  हैं  ।  इस  ऐक्ट  की  धारा  १२  को

 उपधारा  र  में  दिया  दुसरा  fe  मुकदमा  चलाने  से  पहले  पुछ  लेना  चाहिए  |  पूछ  लेने  के  बाद  जब  यह  समझा

 जाये  कि  यह  बात  सही  है  तो  मुकदमा  चलाया  जाये  ।  लेकिन  शर्मा  जी  कहते  हें  कि  इस  उपधारा  २

 को  हटा  दिया  जाये  ।  इसके  हटने  से  तो  यह  हो  जायेंगी  कि  जो  जिसके  ऊपर  चाहें  मुकदमा  चलवा  सकेगा  |

 इस  सब-सेक्शन  से  तो  यह  फायदा  &  कि  किसी  से  बगैर  पूछे  उसके  खिलाफ  कार्रवाई  न  की  जाये  ।  इसलिए

 जो  विधेयक  हमारे  दोस्त  ने  पेश  किया  है  में  उसका  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  इसके  पास  होने  से  समाज

 में  गड़बड़ी पेदा  हो  न्याय  नहीं  किसी  को  भ्रपनी  सफाई  देने  का  मौका  नहीं  मिलेगा  ।

 यह  जो  बिल  मेर  लायक  दोस्त  ने  पेश  किया  है  में  समरसता  सकी  प्रावइयकता  नहीं  द्  समाज

 म॑  दिन  दिन  सब  लोग  इस  बात  को  सोचने  समझने  लगे  हैं  कि  हमको  बाल  विवाह  नहीं  करना

 चाहिए  ।  इसलिये  wa  इस  तरह  के  बिल  की  जरूरत  नहीं  है  ।  सब  सेक्शन  २  जिसको  कि  वह  न्यू गेट री

 कहते  हूँ  तो  सैल्यूलर  हैं
 |

 यह  नहीं  होगा  तो  समाज  में  अझन्धाधुनधी  फेल  जायेगी
 |

 रोज  लोग

 कोटे  में  जाकर  मुकदमे  करेंगे  देश  बरबाद  हो  जायेगा  |  धनी  पर  तो  कोई  मुकदमा  नहीं  चलायेगा  |

 जसे  कि  हम  पालियामट  के  मेम्बर  हैं  ।  हमारी  तरफ  कोई  नहीं  देखेगा  ।  होगा  यह  कि  जो  गरीब  आदमी

 हमारे  हरिजन  भाई  वे  जरगर  प्यार  लड़के  लड़की  का  विवाह  करेंगे  किसी  से  उनकी

 दुश्मनी  हुई  तो  वह  जाकर  कह  देगा  कि  इससे  कानून  के  विरुद्ध  शादी  की  हे  और  उस  बेचारे  पर  बिना

 उसको  सफाई  का  मौका  दिये  हुए  मुकदमा  चला  दिया  जायेगा  ।  इससे  बड़ी  खराबी  पैदा  होगी  ।  इसी
 को  बचाने  के  लिए  तो  यह  उपधारा  २  रखी  गयी  है  ।

 में  समझता  हूं  कि  हमारे  लायक  दोस्त  को  गांवों  का  ज्ञान  नहीं  है  ।  यह  प्रोफेसर  किताब

 इन्होंने  पढ़ी  हैं  लेक्चर  दिये  यह  बात  हे  ।  लेकिन  गांवों  में  क्या  बात  होती  है  उसका  इनको

 ज्ञान  नहीं  हें  ।  हम  लोग  गांवों  में  रहते  हं  सनौर  जानते  हैं  कि  वहां  क्या  हालत  हे  ।  यह  उपधारा  २  तो

 गरीब  आदमी  को  बचाने  के  लिए  रखी  गयी  हे  ।

 में  तो  समझता  हूं  कि  जब  इस  कानून  की  मियाद  पूरी  हो  इससे  जो  फायदा होना  था  वह  हो
 ।

 बाल  विवाह  को  रोकना  हैं  तो  उसके  लिए  ग्राम  पंचायत  कम्युनिटी  ब्लॉक्स  हैं  एन  ०

 ई०  एस०  ब्लॉक्स  हैं
 ।

 इनके  भी  बहुत  सी  कौर  चीजें  हें  ।  अब  गांवों  में  स्कूल  कालिज  खुल  रहे  हैं

 झर  समाज  में  शिक्षा  बढ़  रही  है
 ।

 शीराज़  कोई  नहीं  चाहता  कि  अपनी  लड़की  किसी  मुखों  को  दे  ।  सब

 चाहते  हें  कि  हम  भ्रपनी  लड़की  पढ़ें  लिखे  भ्रामक  को  दें  ate  पढ़ा  लिखा  are  जब  तक  लड़का  ठीक

 से  पढ़  न  जाय  उसका  विवाह  करना  नहीं  चाहता  राज  गांवों  में  यह  भावना  पैदा  हो  गयी  कौर

 हमको  इस  भावना  को  बढ़ाने  में  ही  मदद  करनी  चाहिए  ।  इसी  तरह  से  हम  इस  काम  में  सफलता

 प्राप्त कर  सकते  हूँ
 ।

 में  समझता  हूं  कि  दुनिया  का  सारा  काम  कानून  से  ही  नहीं  चलता  है  ।

 दार्मा  जी  के  विधेयक  का  में  विरोध  करता  हूं  क्योंकि  वह  चाहते  हैं  कि  धारा  १२  की  उप्रघारा २

 को  हटा  दिया  जाये  ।  में  तो  चाहता  हूँ  कि  इसको  ऐसा  ही  रहने  दिया  जाये  ।
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 श्रीमती रेण रेण  चक्रवर्ती  :  बाल  विवाह  रोक  भ्र धि नियम  केਂ  सम्बन्ध  जो

 १९६२६ में  पारित  ह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बातें  कही  गयी  हैं  |  हम  इससे  बाल  विवाह  को  रोक  नहीं

 सके  में  तो  यह  रोग  भ्रमित  नहीं  परन्तु  ग्रामों  में  बाल  विवाह  श्राम  तौर  पर  होते  ही  रहते

 मेंने  अपनी  भ्रांखों  से  ७  भ्र  ९  वर्ष  के  बच्चों  के  विवाह  होते  देखे  हैं  ।  ठीक  कहा  गया  हे  कि  केवल  कानूनों

 द्वारा  बाल  विवाह  जेसे  सामाजिक  रोग  दूर  नहीं  किये  जा  सकते  |  इसके  लिए  सबसे  आवश्यक  बात  यह

 है  कि  हम  लोगों  में  शिक्षा  का  प्रसार  करें  ।  परन्तु  इसका  यह  मतलब  कदापि  नहीं  कि  बाल  विवाह

 रोक  अधिनियम  को  सख्त  न  किया  जाये  ।  निषेधाज्ञा  से  भी  काम  चल  सकता  है  ।  परन्तु कई  बार  इसे

 व्यक्तिगत  शत्रुता  के  आधार  पर  भी  प्रयोग  कर  लिया  जाता  हैं  |  इसके  लिए  व्यवस्था  की  जानी

 चाहिए  कि  यदि  इस  तरह  की  कोई  शरारत  करे  तो  उसे  उल्टी  सजा  दी  जाये  |  इससे  यह  लाभ  होगा  कि

 खामखां  कोई  शिकायत  नहीं  करेगा  |

 साथ  ही  बाल  विवाह  को  हस्तक्षेप  बनाया  जाना  चाहिए  ।  भ्र भी  हाल  ही  का  समाचार है

 कि  बीकानेर  में  एक  अवसर  पर  हजारों  बालकों  के  एक  साथ  विवाह  किये  परन्तु  किसी  के  विरुद्ध

 कार्यवाही नहीं  की  गयी  |  इसका  कारण  प्रथम  तो  यह  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जनचेतना नहीं  ।

 लोग  इस  कौर  अ्रघिक  ध्यान  नहीं  देते  यह  एक  सामाजिक  रोग  इसे  दूर  करना  परम

 भ्रावइ्यक  हे  |  इसलिए  इस  समस्या  की  ध्यान  देकर  इसे  हस्तक्षेप  प्रस्राव  बनाना  चाहिए  |

 कार  को  इस  ध्यान  देकर  उसे  बन्द  कराने  का  पूरा  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।

 चाहे  हम  कितना  ७  बढ़  हमारे  मन  कितने  भी  विकसित  हो  डंडे  के  बिना  परन्तु

 बिना  डंडे  के  काम  नहीं  चलता  ।  में  डंडे  से  समाज  सुधार  करने  के  सिद्धान्त  के  विरुद्ध  हूं
 ।

 इसके  लिये
 तो

 शिक्षा  का  महिला  संस्थाओं  भ्र  समाज  सुधार  SEAT  को  जागरूक  करना  होगा
 |

 इसके

 बावजूद  सरकार  को  भी  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  कि  कोई  व्यक्ति  कानून  न  तोड़े  ।  निवारक

 नजरबन्दी  से  यह  प्रतीक  महत्व  की  चीज  है  ।

 गरीबी  सामने  भ्राता  परन्तु  कराने  वाली  सन्तान  के  हित  में  समाज  सुधार  क

 लिए  यह  बहुत  ही  झा वक यक  है  ।  हमारा  समाज  हमारी  सारी  श्रथव्यवस्था  इसी  पर  आधारित

 में  संशोधन  का  समर्थन  करती  हूं  परन्तु  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  इस  प्रकार  की  व्यवस्था
 भी

 हो  जानी  चाहिए  कि  शरारत  से  शिकायत  करने  वाले  को  भी  अवश्य  सजा  दी  जाय  |

 att  ब्रज राज सिह  सभापति  श्री  विभूति  मिश्र  ने  इस  बिल  के  सम्बन्ध

 में  जो  आशंकाएं  प्रकट  की  मुझे  लगता  है  कि  वे  बिल्कुल  ही  श्राग्रहद्दीन  हैं  ।

 श्री  दीवान  चन्द  शर्मा  इस  बिल  के  द्वारा  उपधारा  (२)  को  निकाल  देना  चाहते  हें
 ।

 में  कहवा

 चाहता  हूं  कि  उससे  कोई  नुकसान  होने  वाला  नहीं  है  ।  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  ने  भी  इस  सम्बन्ध  में  कुछ

 कहा  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  उन  का  ध्यान  उपधारा  (३)  की  तरफ  नहीं  गया  जो  कि  मेंने  अभी

 पढ़  कर  सुनाई  है  ।  उपधारा  (२)  में  कहा  गया  है  कि  पहले  नोटिस  देकर  इंजक्शन  जारी  किया  जाय
 ।

 मेर  विचार  में  उससे  नुकसान  होता  जबकि  इस  उपधारा  के  हट  जाने  से  कोई  हानि  नहीं  होगी
 ।

 कीजिए  कि  कि  rx  कोई  ग़लत  इंजेक्शन  किसी  पार्टी बाज़ी  की  वजह  या  किसी  दूसरे  कारण

 जारी  हो  जाता  तो  अदालत  को  पहले  से  ही  अघिकार  हासिल  है  कि  वह  तो  वह  उस

 इंजेक्शन  को  रह  कर  सकती  है  ।  जिस  आदमी  को  उस  गलत  इंजेक्शन  से  नुकसान

 होने  वाला  वह  फ़ौरन  उस  इंजक्शन  को  हटवा  सकता  है  मान  लीजिए  कि  कल  कोई
 शादी

 होने  वाली  है  ate  किसी  आदमी  ने  अदालत  में  जाकर  कहा  कि  एक  चाइल्ड  मैरिज  होने  वाली  तो

 अदालत फ़ौरन  ही  सम्बन्धित  पंडित  नाई  या  बच्चे  के  गाभिन--पर  इंजेक्शन  लगा  देगी
 ।

 | मगर  किसी  ने  ग़लत  शिकायत  की  है  कौर  उन  व्यक्तियों  को  यह  खतरा  है  कि  हमारी  शादी  बरबाद  होने

 मूल  भ्रंग्रेजी में में
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 वाली  तो  वे  फ़ौरन  अदालत  में  जाकर  कह  सकते  हें  कि  यह  शिकायत  पार्टी बन्दी के
 पर

 की
 गई  इस  इंजंक्दान  को  फ़ौरन  हटा  लीजिए  उपधारा  (३)  के  अधीन  wera स्वयं  या

 किसी

 के  कहने  पर  इंजक्शन  को  हटा  सकती  है  |  इसलिए  में  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  उपचार

 (२)  को  हटा  देने  से  किसी  नकसान  का  डर  यह  कतई  नहीं  है  |

 यहां  पर  यह  कहा  गया  है  कि  गांवों  में  चाइल्ड  मैरिज  नहीं  होती  हें  ।  में  समझता  हूं  कि
 न

 सिफ

 गांवों  में  बल्कि  शहरों  में  भी  चाइल्ड  मैरिज  होती  हैं  ।  मझे  श्राइचर्य  है  कि  श्री  विभूति  मिश्र  जैसे  लोग  ऐसी

 बात  कहते  हें  ।  यह  हो  सकता  है  कि  पार्लियामेंट  के  साढ़े  सात  सौ  मेम्बरों  के  लड़कियां  चाइल्ड

 मैरिज  में  न  दिए  लेकिन  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  में  fas  साढ़े  सात  सौ  आदमी

 हैं--हिन्दुस्तान  में  तीस  लाख  गांव  जहां  करोड़ों  लोग  बसते  हैं  ।  यह  ऐसे  लोगों  का  मुल्क

 जिनमें  से  अधिकतर  पढ़े  लिखे  नहीं  हें  ।  इस  के  हमारे  यहां  ऐसी  प्रथा यें  मौजूद  हैं  कि  बच्चे  के

 पैदा  होतें  ही  उसकी  शादी  तय  कर  दी  जाती  वचन  दे  दिया  जाता  है  साल  दो  साल  के  बाद  ही

 शादी  कर  दी  जाती  हैं  ।  इस  एक्ट  के  अधीन  अदालत  को  जो  अधिकार  प्राप्त  इस  उपधारा  को  हटा

 देने  से  उनमें  जान  प्रा  सकती  है  |  हमारे  यहां  शारदा  चाइल्ड  मैरी  एक्ट  इरादी  पहलें  से  ही

 मौजद  लेकिन  फिर  भी  ऐसी  शादियां  होती  हैं  कौर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  जाती  है  ।  कोई

 शादी  होने  लगती  तो  अदालत  पहले  शो  काज़  नोटिस  जारी  करती  तहकीकात  करती  हे  फिर

 इंजेक्शन  जारी  किया  जाता  है  ।  उतनी  देर  में  शादी  हो  जाती  है  ।  मगर  मकदमा  चलता  भी  तो  भी

 ज्यादा  सजा  नहीं  होती  है  ।  इसलिये  शादी  को  रोकना  बहुत  ज़रूरी  है  ।  दादी  होने  के  बाद  तो  कुछ  नहीं

 हो  सकता  है  |  इसलिए  उपधारा  (2)  हटा  देने  की  असेंसमेंट  बिल्कुल  मुनासिब  उचित  हे
 |

 उस  के

 बिना  हमारी  प्रगति  रुक  सकती  है  ।

 बाल-विवाह  होने  के  बाद  नगर  कोई  लड़की  छोटी  उम्र  में  ही  विधवा  हो  जाती  तो  विधवा

 विवाह  नहीं  हो  सकता  है  |  इस  कानन  के  द्वारा  यह  व्यवस्था  की  जा  सकती  हे  कि  जब  तक  वह  समझदार

 न  हो  तब  तक  उस  की  शादी  न  हो  ।

 इन  कारणों  से  इस  बिल  का  किसी  को  विरोध  नहीं  करना  चाहिए  ।  इस  से  समाज  का  कोई

 नहीं  होने  वाला  है  मन  ही  किसी  के  साथ  न्याय  होने  वाला  जिस  प्रकार के  न्याय  की

 की  जा  रही  उसका  निराकरण  करने  के  लिए  पहले  ही  से  एक  उपधारा  मौजूद  ह  ।  यह

 बहुत ही  स्वागत  करने  लायक  बिल  है  सरकार  को  इसे  मंजूर  कर  लेना  इससे  कोई
 खर्चा

 नहीं  होने  वाला  है  भ्र ौर  न  ही  इससे  समाज  में  कोई  श्रमिक  या  दूसरा  परिवर्तन  होने  वाला  इससे

 सरकार  पर  कोई  बोझा  नहीं  पड़ता  समाज  को  बढ़ाने  के  लिए  यह  बिल  लाया  गया  है

 इस  लिए  इस  को  पास  करना  चाहिए  ।

 श्री वें दें
 हू ५

 नायर  :  में  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।  इस  मामले  को  रोकने  के

 लिये  निषेधाज्ञा  ही  केवल  एक  रास्ता  है  ।  परन्तु  मान  लो  किसी  झ्रापात  के  समय  में  नोटिस  ही  नहीं  पहुंच

 पाता  कौर  काम  हो  जाता  है  ।  भ्र ौर  साथ  ही  इसमें  सजा  तो  उसको  दी  जायेगी  जिसके  बाल  विवाह  की

 व्यवस्था  की  हे  |  परन्तु  इससे  विवाह  तो  भंग  नहीं  होता  ।  इसलिए  मेरा  कहना  है  कि  शर्मा  जी  का  समर्थन

 किया  जाना  क्योंकि  निषेधाज्ञा  से  ही  मामला  हल  नहीं  हो  सकता  |

 मंत्री  झ०  कु
 ०  )  खेद  है  कि  में  माननीय  सदस्य  को  विधेयक  वापिस  लेने  की

 प्राथना कर  रहा  हूं
 ।

 परन्तु  मं  इस  बात  के  लिये  उनका  आभारी  हूं  कि  उन्होंने  सदन  का  ध्यान  एक  ऐसे
 दोष  की  भ्राकृष्ट  करवाया  है  जो  कि  हमारे  सामाजिक  जीवन  का  बड़ा  भारी  धब्बा  रहा

 धब्बा  अब  भी  बना  रहना  चाहता  है  ।  तराशा  है  कि  शीघ्र  ही  इसकी  समाप्ति  हो  जायेगी  ।  यदि  मुझे यह
 ककानाानानननाुतएस्‍ईएल्‍ ए ल्तए।ए।”एएकबआएएएएएएएएशएएएल्‍एकएशलशकणतएयल्‍ए।काणत्लाएयए”आपटव नएआणललधरटनटलनववलटवव नन rr  एएए  a  rr  बटर

 मूल  aaa  में
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 to  कू
 ०

 विश्वास  हो  जाता  कि  श्री  शर्मा  जी  के  इस  विधेयक द्वारा  सदा  के  लिए  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  की  यहं

 सामाजिक व्याधि  दूर  हो  तो  में  पहला  व्यक्ति  होता  जो  कि  इसका  समर्थन  करता  ।  इसमें  कोई

 सन्देह  नहीं  कि  सदन  क  दोनों  पक्षों  का  मत  इस  पर  व्यक्त  हो  गया  सभी  यह  चाहते  हें  कि  यह  बुरी

 सामाजिक  प्रथा  समाप्त  ही  जाये  |  मेंने  बड़े  ध्यान  से  उन  तमाम  सुना  है  जो  कि  श्रीमती  रेणु

 चक्रवर्ती  ने  बताई  हैं  ।  मुझे  उससे  अतीव  दुःख  हुआ  तीन  तीन  साल  के  बच्चों  के  हजारों  की

 संख्या  में  विवाह  कर  दिये  गये  ।  हमें  पता  हूं  कि  इसके  क्या  परिणाम होते  हैं  ।  यदि  नाबालिग पति  मर

 जाये  तो  इसका  परिणाम  यह  होता  हैं  कि  ऐसी  हजारों  बालायें  विधवा  हो  जाती  हैं  ।

 इसका  वास्तविक  कारण  यह  नहीं  कि  अदालतों  को  निषेधाज्ञा जारी  करने  का  अधिकार

 नहीं  |  raved  बिना  नोटिस  के  भी  निषेधाज्ञा  जारी  कर  सकती  है  ।  भ्र सली  दोष  यह  है  कि  उन  क्षेत्रों

 की  श्राम  जनता  ऐसे  विवाहों  के  प्रति  उदासीन  रहती  कानन  का  आश्रय  लेना  पसन्द  नहीं  करती  ।

 हमारी  सार्वजनिक  भावना  की  यह  4.0  कहानी  है  ।  सामाजिक  दोष  केवल  कानून  से  ही  दूर  नहीं  हो

 सकते  |  इसके  विरुद्ध  जनता  को  विद्रोह  करना  होता  है  ।  इन  प्रथाओं  के  विरुद्ध  जनता  की  सहायता  से

 ही  कानन का  प्रान्नय  लेने  के  लिये  भ्र दाल तों  में  जाया  जा  सकता  है  निस्सन्देह इसे  स्थायी  रूप  से  समाप्त

 करने  के  लिये  हम  पुरा  साथ  देंगे  ।  केवल यह  ही  बुरी  प्रथायें  भी  दरक  करने  की

 श्रावइ्यकता  है  |  प्र वयस्क  बालिकाओं  को  Haha  जीवन  के  लिए  मजबूर  जबरदस्ती दहेज

 तथा  wea  विभिन्न  प्रकार  की  सामाजिक  बुराइयां  हें  जिनके  विरुद्ध  हमारा  हृदय  विद्रोह  करता  हैं
 ।

 उन्हें  समाप्त  किया  ही  जाना  चाहिए  ।  शायद  वह  समय  दूर  नहीं  जबकि  हम  बड़ी  गम्भी  रता  से  पूछेंगे

 कि  हमारे  राष्ट्रीय  कौर  सामाजिक  जीवन  को  भ्र पवित्र  करने  वाली  इन  बुराइयों  को  हम  किस  प्रकार

 दूर  कर  सकत  हू  ॥

 मेरा  विश्वास  &  fe  केवल  अदालतों  को  एक  पक्षीय  निषेधाज्ञा  जारी  करनें  का  अ्रधिकार दे  भी

 दिये  चाहे  उनके  परिणाम कुछ  भी  परन्तु  समस्या  का  हल  इससे  नहीं  होगा  ।  इसके  लिये
 लोगों को  शिक्षित  करना  होगा  कि  यदि  वें  कहीं  बाल  विवाह  होता  देखें  तो  उसके  विरुद्ध  विद्रोह  करें  ।

 तुरन्त  ही  निकटतम  serra  से  निषेधाज्ञा  प्राप्त  कर  विवाह  रुकवायें  |  क्या  हम  तक  यह  करते

 रहे  हें
 ?

 कभी  कभी  शत्रुता  शरारत  के  आधार  पर  ऐसा  होता  रहा  है  ।  यह  बात  हमें  स्वीकार

 करनी  ही  होगी  कि  यह  भ्र वस् था  वास्तव  में  बरी  होती  है  ।  ग्राम  में  कोई  भी  व्यक्ति  ऐसा  नहीं  होता  जो

 कि  इन  हजारों  की  संख्या  में  हो  रहे  विवाहों  के  विरुद्ध  बोले  ।  में  यह  जानता  हुं  कि  राजस्थान  में  यह  प्राय

 होता  हे  ।  कलकत्ते  इत्यादि  से  लोग  इन  विवाहों  में  सम्मिलित  होने  के  लिये  जाते  था  उन्हें इन

 रोहों  का  बहुत  पहले  से  पता  होता  है  ।  परन्तु  उनमें  एक  व्यक्ति  भी  ऐसा  नहीं  होता  जो  कि  निकट

 लत  में  जाकर  इन  विवाहों  को  रुकवा  दे  ।  मेरे  विचार  में  अधिनियम  के  अंतगर्त  सजा  भी  बहुत  मामूली

 सी  है  ।  इससे  कोई  अधिक  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  इसलिए  मेरा  विचार  है  कि  केवल  अदालतों  को

 इस  मामले  में  अधिक  श्रधघिकार  दे  देने  से  ही  मामला  सुलझ  नहीं
 सकता

 ।
 में

 श्रीमती
 चक्रवर्ती  के  सुझाव  का  स्वागत  करता  हूं  कि  इसे  हस्तक्षेप

 श्रीराम
 मान  लिया  जाय

 शर  जब  भी  इसके  लिये  जरूरत  हो  पुलिस  को  सूचित  करके  मामला  हल  किया  जाय  |  परन्तु
 मेने  यह  सभी  बातें  श्री  धर्मा  को  उस  समय  बताई  थीं  जब  कि  उन्होंने  यह  विधेयक  करने

 की  सूचना  दी  थी  यह  ऐसे  मामले  हैं  जिस  पर  हमें  ठंडे  दिल  से  विचार  करना  चाहिये  कौर  तथ्य

 तथा  आंकड़े  एकत्रित  करने  में  बड़ी  शांति  से  काम  लेना  इस  दोष  की  व्यापकता

 इसके  प्रति  जनता  की  उदासीनता  का  भी  हमें  पूरे  तौर  पर  भ्ष्ययन  करना  होगा  ।  कौर  फिर  यह

 करके कि  इस  के  कारण  क्या  हैं  हमें  स्थिति  का  ठीक  ढंग  से  मुकाबला  करना  होगा
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 शीघ्रता  से  एक  दो  मामलों  पर  विधान  बना  लेना  ठीक  नहीं
 ।

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  ढीक

 कहा  है  कि  हम  मूल  विधेयक  में  तीन  संशोधन  तो  aa  तक  कर  चुके  हें
 ।

 किन्तु  विवाह  अधिनियम

 के  भ्रत्तगंत  ऐसे  विवाह  way  घोषित  हो  सकते  हें  ।  परन्तु  यह  बात  इन  विवाहों को  रोकने  में

 उपयोगी  सिद्ध नहीं  होगी  ।  हमें  कानून  को  थोड़ा  सख्त  करना  ही  होगा  ।  कौर उन  लोगों

 के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  जो  कि  देश  के  कानून  प्रौढ़  आत्मा  की  के  विरुद्ध

 इस  प्रकार  के  विवाह  करते  यह  तो  झ्राधारभूत  सिद्धान्त  है  जिस  पर  हमारे  समाज  की  नीव

 इस  प्रकार  की  बात  के  लियें  समुचित  योजना  कौर  भ्रच्छी  विधि  की

 कता है  ।  ऐसा  न  हो  कि  गैर  सरकारी  सदस्यों  पर  यह  आरोप  लग  जाये कि  उन्होंने  विधान

 लाने  में  शीघ्रता की  ।  यह  श्रेय  श्राप  सरकार  के  लिये  ही  रहने  दें  ।

 में  माननीय  सदस्य  का  बहुत  ही  श्राभारी  हूं  कि  उन्होंने  इस  सदन  कौर  इसके  द्वारा  सारे

 देश  का  ध्यान  इस  बहुत  बड़े  दोष  की  भ्राकृष्ट  करवाया  है  यह  दोष  तक  है
 कौर

 mit  इसके  कौर  कुछ  देर  चलने  की  है  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  भी  इस  मामले  पर

 लगभग  एक  सी  ही  विद्रोह  की  भावनायें  व्यक्त  की  हें  ।  में  इसे  पसन्द  करूंगा  यदि  इस  प्रकार

 की  बुरी  प्रथाओं पर  नियमित  रूप  से  विचार  किया  इससे  देश  भर  के  लोगों  को  पता  चलेगा

 कि  इन  बुरी  प्रचलित wa  के  सम्बन्ध  में  उनके  प्रतिनिधियों  की  क्या  राय  है  ।  मेंने श्री  शर्मा

 को  निमन्त्रण  दिया  है  कि  वह  फिर  कभी  इस  मामले  पर  चर्चा  के  लिये  तशरीफ  लायें  ।  शायद

 हमें  खाद्यान्न में  मिलावट  इत्यादि  करने  के  सामाजिक  दोषों  के  जिनको  कि

 लोग  कमाई  का  साधन  बनाते  सामाजिक  अदालतों  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  ताकि ऐसा  न  हो  कि

 कानून  में  कुछ  गुंजाइश  रह  जाये  |

 यह  मामले  ऐसे  ह  जिन  पर  बड़ी  गम्भीरता  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  हम  अपने

 श्रमिक  तथा  wer  सदस्यों  की  उलझनों  में  ऐसे  उलझ  जाते  हैं  कि  ऐसी  भ्रावश्यक  बातों को

 भूल  ही  जाते हैं  ।  परन्तु  यह  भ्रावश्यक  है  कि  उन्हें  कभी  कभी  सामने  लाकर  उनकी  निन्दा  की

 जानी  चाहिये  ।

 इतनी  स्थिति  सरकार  की  कौर  से  स्पष्ट  किये  जाने  के  मुझे  विश्वास  है  कि  माननीय

 सदस्य  मेरे  साथ  सहमत  होंगे  ae  विधेयक  वापिस  ले  लेंगे  ।  इस  प्रकार  के  विधेयक की

 प्रतीक्षा  क  एंगे  जो  तथ्यों  के  पूर्ण  सर्वेक्षण  के  थ  प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।  उसमें इस  बात  का  भी

 ध्यान  रखा  जायेगा  कि  इन  दोषों  के  लिये  कानून  का  विस्तार  किस  सीमा  तक  होना  चाहिये  ।  अर

 इसके  साथ  ही  अन्य  समाज  विरोधी  बुराइयां  भी  उसके  श्रन्तगंत ले  ली  जायेंगी  पूरी

 शक्ति  से  रोका  जाना  चाहिये  ।  इसलिये  मेरी  प्रार्थना  है  कि  माननीय  सदस्य  विधेयक  वापिस

 ले  लें  अन्यथा  हमें  इसका  विरोध  करना  होगा  |

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  पहले  भी  wa  भी  यही  बताया  जाता  है  कि  हम  विधेयक

 वापिस
 ले

 ले
 ।

 सरकार  इसी  प्रकार का  दहेज  रोक  विधेयक  प्रस्तुत  जिनमें  बाल

 विवाह  रोक  सम्बन्धी  न्य  महत्वपूर्ण  सामाजिक  प्रयत्नों  को  भी  सम्मिलित  कर  लिया  जायेगा  ।

 श्री  wo  Fo  सन  :
 दहेज  के  सम्बन्ध  में  में  बहुत  कुछ  नहीं  कहू  सकता

 |

 wy  में  यह  झ्राइवासन  दिया  गया  था  ।

 fat wo  Fo  में  नहीं  जानता
 ।

 मेंने  इस  समस्या  की  जांच  की  कौर  इसे  लागू

 करने  मे  कई  एक  जिम्मेदारियां  ar  जायेंगी  इस  के  सम्बन्ध  में  में
 कोई  श्राइवासन  नहीं  दे

 सकता  |

 मूल  ~ WAIT  में



 Boo  बाल  विवाह  रोक  )  विधेयक  दा क्र वार  ६  १९६५७

 श्री  फोरोज्  गांधी  और  इस  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  अवस्था  क्या  है  ।

 श्री to  हूँ  सेन  :  इस  विधेयक के  सम्बन्ध  में  में  इतना ही  कह  सकता हूं  कि  इस

 समस्या  को  भूलाया  नहीं  जायेगा  कौर  जो  भी  कदम  मनासिब  समझे  जायेंगे  उन्हें  सदन  के  समक्ष

 प्रस्तुत किया  जायेगा  ।  परन्तु यह  कब  यह  में  नहीं  कह  सकता  ।  इस  रोग  के  सब  ग्रंथों  का

 इलाज  तो  किया  ही  जाना  है  ।

 fro  ato  fag  जब  भी  कभी  गैर  सरकारी  सदस्यों  की  झोर से  कोई

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाता  है  जिसे  कि  सब  पक्षों  का  समन  प्राप्त  होता  है  तो  यह  कह  दिया

 जाता  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  एक  व्यापक  विधेयक  ला  रही  है  |  परन्तु  बाद  में  कुछ  भी  नहीं

 होता  ।  हिन्दू  संहिता  मामला  हमारे  सामने  है  ।  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्टीकरण

 करना  चाहिये कि  तुरन्त  पास  किये  जाने  वाले  आवश्यक  सामाजिक  विधानों  के  प्रति  सरकार  का

 ऐसा  व्यवहार क्यों  है  ?

 पिंडित  ठाकुर  दास  भागने  १९२६  में  यह  विधेयक  पारित  ।
 उसके

 बाद  इस  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  पग  नहीं  उठाया  ।  यदि  विधेयक  प्रस्तुत

 हुये  तो  सरकार ने  उनका  विरोध  किया  ।  अरब  इस  मामले  में  किस  व्यापक  विधान  की  ara

 कता  है  ।  इसमें तो  श्री  शर्मा केवल  धारा  १२  में  संशोधन  करना  चाहते  यह  भी  समझ  में

 नहीं  आया  कि  इसमें  जांच  की  क्या  भ्रावव्यकता है  ।  मेरे  विचार  में  सरकार  को  इस  के  पारित

 करने में  कोई  बाधा  नहीं  डालनी  चाहिये  ।

 श्री हुच wo  कु०  सेन
 :  खेद  है  कि  मेरे  माननीय  मित्र  ने  मेरी  बात  नहीं  मेरा  कहना

 था  कि  यह  सिद्ध  नहीं  हो  सका  कि  किसी  भी  मामले  में  अधिकार  न  होने  के  झ्राधार  पर  ने

 एक  पक्षीय  निषेधाज्ञा  न  दी  हो  ।  राज  तक  विवाह  भंग  कराने  के  लिये  कोई  भी  अदालत  में  नहीं
 गया  |  इसमें  किसी  को  सफलता  भी  नहीं  क्योंकि  नोटिस  इरादी  में  समय  लग  जाता  है  ।  यह

 लतों  के  पास  भ्रधघिकार  न  होने  की  बात  बात  तो  यह  है  कि  लोग  में  जाने  से  ही

 संकोच  करते  हं  ।  सरकार  का  सदस्य  होने  के  बावजूद  अदालतों  द्वारा  एक  पक्षीय  झ्रावेदन  पत्र  पर

 निषेधाज्ञा
 जारी  करने  का  में  प्रबल  विरोधी  हूं

 ।
 इसे  विशेष  कर  ग्रामों  में  शरारत  करने

 के  लिये  भी  प्रयोग कर  सकते  हैं  ।

 पंडित  ठाकुर  दास  क्या  इस  बुराई  का  कोई  उदाहरण
 देंगे

 ?

 fal प्र०  कु०  सेन  :  इस  बनाई  को  रोक  दिया  गया  है  ।  सरकार  को  विश्वास  हो

 गया  है  कि  बाल  विवाह  होते  रहने  का  कारण  यह  नहीं  कि  न्यायालय  एक  पक्षीय  रादेश  द्वारा  उन
 रोक  नहीं  सके  वरण  यह  हैं  कि  न्यायालय  से  निषेशादेश  प्राप्त  करने  के  लिए  लोग  उन  के  पास

 नहीं  पहुंचे  ।  ग्राम  ही  श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  ने  कहा  है  कि  ऐसे  बहुत  से  विवाहों  के  विज्ञापन  पत्रों

 में  निकलत ेहं  यद्यपि  समयाभाव  की  बात  नहीं  होती  ।  जहां  लोग  न्यायालय  में  पहुंचे  हें  वहां  रादेश

 जारी  होने  में  अ्रघिक  देर  नहीं  लगी  ।  परन्तु  लोग  न्यायालय  के  पास  जाते  ही  नहीं
 ।

 इसका

 उपचार  कुछो  ही  है  ।  केवल  इस  धारा  के  संशोधन  से  बाल  विवाह  नहीं  रुक  सकता

 कुछ  श्र  साधनों  की  श्रावश्यकता है  |

 हम  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार नहीं  कर  सकते  क्योंकि  इसका  किसी  भी

 व्यक्ति  को  न्यायालय  में  जाकर
 अभियोग  दे  कर  frat  रोकने  का  अ अध् प्रघिकार

 मिल  जायेगा  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ६  १६५७  राष्ट्रीय  उत्सवों
 तथा  त्यौहारों की

 वेतन  छुट्टी  विधेयक  २०७१

 fait  दी०  wo  धर्मा
 :

 are  मुझे  तीन  कठिनाइयों  का  अनुभव  हुमा  एक  तो  यह  कि
 मैं

 एक  गर  सरकारी  सदस्य  दूसरे  दुर्भाग्यवश  में  ने  एक  विधेयक  प्रस्तुत  कर  दिया  है  कौर  तीसरे

 वह  विधेयक  सामाजिक  समस्या  के  उपेक्षित  विषय  से  सम्बन्धित  है  ।

 तो  भी  जिन  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  समर्थन  किया  है  में  उनके  प्रति  ग्रा भार  प्रकट  करता

 श्री  विभूति  मिश्र  तो  अपनी  निजी  बातों  का  ही  अधिक  बखान  करते  रहे
 ।

 इस  विधेयक का
 सम्बन्ध  ग्राम  झ्र  नगर  के  मुकाबले  से  नहीं  है  तक  एक  व्यापक  विधान  नहीं  बनाया  जाता

 तब  तक  विंमान  अधिनियम  में  संशोधन  करने  में  क्या  हमें  है
 ?

 सभी  सदस्यों ने  विधेयक  का

 विभिन्न  canal  से  विश्लेषण  किया  है  कौर  उन्होंने  इसका  समर्थन  भी  किया  है  ।  माननीय  मंत्री

 ने  मुझे  बातचीत  में  कहा  था  कि  वे  ऐसा  विधेयक  बनाने  में  मेरी  सहायता  करेंगे  जिसे  सरकार  मंजूर

 कर  सकेगी  ।  में  भ्र गले  सत्र  में  ऐसा  विधेयक  प्रस्तुत  करूंगा  |

 1सभावति महोदय : प्रदन यह है : महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 बाल  विवाह  रोक  अधिनियम  १९२६  में  अंतर  संशोधन  करनें  वाले

 विधेयक  पर  विवार  किया  जाय  डी

 सभा  में  मत  विभाजन  हुजरा  ।  पक्ष में  ३५  ;  विपक्ष में  go  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह  ।

 राष्ट्रीय  उत्सवों  तथा  त्यौहारों  की  वेतन  छुट्टी  विधेयक

 पत्नी  कौडियाल  afer  जातियां )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 Ofer  समस्त  औद्योगिक  कर्मचारियों  के  लिए  राष्ट्रीय  उत्सवों  तथा  त्यौहारों  की

 सर्विस  छुट्टी  की  TH  रूप  प्रणाली  निर्धारित  करने  की  व्यवस्था  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ह

 जैसा  कि  विधेयक  के  उद्देश्यों  are  कारणों  के  विवरण  में  बताया  गया  है  विभिन्न

 विभिन्न  उद्योगों  ate  विभिन्न  कारखानों  में  राष्ट्रीय  तथा  त्यौहार  सम्बंधी  भिन्न  भिन्न  छुट्टियां

 दी  जातों  हैं  ।  कहों  राष्ट्रीय  छुट्टियां  दो  जाती हूँ
 तो  कहीं  केवल  त्योहार  सम्बंधो  छुट्टियां

 दी  जाती  यह  अ्रत्यंत  खेद  विषय  है  कि  इस  सम्बंध  में  कोई  एक  रूपता  नहीं  रखी

 न  केवल  अपने  गाढ़े  पसीने  से  देश  का  निर्माण  करने  वालें  श्रमिकों  को  अधिक

 सुविधाएं  देने  अथवा  सामाजिक  दुष्टि से  ही  वरन्‌ इस  दृष्टि  से  भो  कि  श्रमिकों  और  नियोजकों

 के  सम्बंध  अच्छे  इन  छुट्टियो ंमें  एक  रूपता  लाना  श्रावस्ती है  ।

 इस  विधेयक  में  १०  अखिल  भारतीय  राष्ट्रीय  छुट्टियां  अ्रविसुचित  की  गई  हैं  कि

 नव  वर्ष  गण  तंत्र  मई  महा  शिव  car  शादी  है  ।  श्रमिकों  के  लिए  मई

 दिवस  का  बहुत  अधिक  महत्व  है  क्यों  कि  उस  दिन  श्रमिकों  में  श्रन्तरराष्ट्रािय  संगठन  पैदा  gar

 परन्तु खेद  की  बात  तो  यह  है  कि  यह  erat  सरकारी  कारखानों में  भी  नहीं  दी
 जाती  ।

 केरल  सरकार  ने  यह  छुट्टी  घोषित कर  दी  है  पर  श्रमिक  बहुत  प्रसन्न
 न्
 a  |
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 मूल
 अंग्रेजी  में



 २०७२  राष्ट्रीय  उत्सवों  तथा  त्यौहारों  की
 सचेतन

 छुट्टी
 विधेयक  ६  १९५७

 [  श्री  कोडियान  |

 राष्ट्रीय  छुट्टियों  के  भ्र ति रिक्त  बहुत  सी  ऐसी  छुट्टियां  भी  हैं  जिन  का  सम्बंध  किसी  धर्म

 या  वर्ग  के  त्यौहारों  से  है  ।  केरल  में  एक  प्रदेशव्यापी  त्यौहार  मनाया  जाता है  जिसे

 झ्रोलाम का त्यौहार कहते हैं का  त्यौहार  कहते  है  ।  इंस  का  संबंध  महाबली राजा  की  पौराणिक कथा  से  है  ।  लोगों  की

 धारणा है  कि  वह  दानी  राजा  जिस  से  भगवान  विष्णु  ने  सारी  भूमि  दान  में  ले  ली  प्रति

 aq  ७  प्रदेश  और  लोगों  को  देखने  भ्राता  इसी  प्रकार  तामील  लोगों  का  पोंगल

 उत्तर  भारत  में  होली  कौर  बंगाल  में  काली  पूजा के  त्यौहार  हैं  ।  यह  न्याय

 की  मांग  है  कि  जब  ta  त्यौहारों  में  सब  लोग  हर्षोत्सव  मना  रहें  हों  तो  श्रमिकों  को  भी  उस

 में  भाग  लेने का  waar  जाए ।

 में  समझता  हूं  कि  सरकार  भी  इस  विधान  के  महत्व  को  मानती  है  श्र  इसी  कारण

 इस  सम्बंध में  एक  समिति  भी  नियुक्त की  यदि उस  समिति ने  कुछ  काम  किया  है  तो  उसकी

 सिफारिशें  क्या  ह  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  से  मेरा  निवेदन  ह  कि  वे  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करें  |

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हु  |

 tat  नारायणन  कुट्टी  मेनन  पुरम  श्री  दो०  च०  शर्मा  के  अत्यंत  दोषरहित  विधेयक

 की  हालत  देख  कर  ऐसा  अनुभव  होता  है  कि  अभी  माननीय  मंत्री  कह  देंगे  कि  वे  इस  विधेयक

 का  भी  विरोध  करते  परन्तु  में  सरकार  को  इतना  बता  देना  चाहता  हुं  कि  श्रेणियों

 के  श्रमिको ंसे  बहुत  हो  रहा  है

 सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  में  ही  जहां  कुछ  स्थायी  श्रमिकों  को  कतिपय  छुट्टियां  दी  जाती  हैं

 वहां  निर्माण  कार्य  करने  वाले  लाखों  श्रमिकों  को
 न

 तो  छुट्टी  दी  जाती  है  कौर  न  काम  करने  दिया

 जाता है  ।

 उदाहरणतः  कोचीन  बन्दरगाह  के  १५००  स्थायी  श्रमिको ंको  कतिपय  छड़ियां  दी  जाती

 हैं जब  कि  वहां  के  निर्माण  कार्य में  लगे  ५०००  श्रमिकों  को  न  तो  छुट्टी  ही  दी  जाती है  शौर न

 ही  काम  करनें  दिया  जाता है  ।

 निश्चय  ही  सरकार  यह  देगी  कि  इस  गेर  सरकारी  विधेयक  को  स्वीकार  करने से  तो

 सरकार को  इसी  वर्ष  के  प्राय-व्ययन  में  अतिरिक्त  कम  करना  पड़ेगा  |  परन्तु  सरकार  नें  भी  तो

 इस  की  झ्रावश्यकता  अनुभव की  थी  एक  समिति भी  नियुक्त की  थी  ।  माननीय  मंत्री  से

 मेरा  निवेदन  है  कि  वे  बताएं  कि  समिति  ने  क्या  सिफारिशें  ate  छुट्टियों के  संबंध  में  सरकारी

 उद्योग  क्षेत्र  में  प्रौढ़  गैर-सरकारी  उद्योग  में  भी  इतनी  अधिक  है  कि  लोग  इस  से

 बहुत  संतुष्ट  हू  ।  बहुत  से  औद्योगिक विवाद  भी  इस  कारण  हुए  हं  विधेयक  में  उपबंध

 किया  गया  है  कि  श्रमिकों को  न्यूनतम  १५  छुट्टिया ंदी  जाएं  जिन  में  से
 स.त  राष्ट्रीय  छुट्टियों  का

 उल्लेख  किया  गया  है  दोष  ara  विविध  विभिन्न  प्रदेशों  के  स्थानीय  त्यौहारों  के  लिए  छोड़

 दी  गई  हैं  ।

 यदि  छुट्टियों  सम्बंधी  झ्र समानता की  भ्छ्  को  दूर  न  किया  गया  तो  इस
 से  जो  औद्योगिक

 विवाद  होंगें  उन  के  फल-स्वरूप  छुट्टियों  से भी  अधिक  काम  के  घंटों  को  हानि  होगी  ।  यदि  सरकार

 विधेयक  के  शिरास-व्यस्क  पर  प्रभाव  के  कारण  अथवा  इस  कारण  यह  गैर-सरकारी  विधेयक  है

 इसे  स्वीकार
 नहीं

 करना  चाहती
 तो  कम

 से
 कम  इस

 की  दूर  करने
 के  लिए  एक

 में
 ~



 ६  REXY  ord  घंटे  की  चर्चा  २०७३

 सं विहित  नियम  ही  बनाना  चाहिये ।  निर्माण कार्य  में  लगे  हुए  श्रमिकों  को  यदि  सवाल  छुट्टी  नहीं
 दी  जाती  तो  उन्हें उस  दिन  काम  करने  देना  चाहिये  ताकि  वें  वेतन  से  वंचित  न  रहें

 सरकार-गैर  सरकारी  उद्योग  क्षेत्र  की  देशभक्ति  की  बहुत  प्रशंसा  करती  है  परन्तु

 मंत्री की  ग्रसित पर  ah  शभ्रनेक  परिचालन पत्र  निकालने  पर  भी  उस  क्षेत्र के  €४५  प्रतिशत

 नियोजकों
 ने  मई  दिवस  की  छुट्टी  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है

 |
 श्री

 :
 सरकार  को  यह

 सबक
 सीखना  चाहिये  कि  ये  लोग  बिना  किसी  कानून  के  रास्ते  पर  नहीं  पाएंगे  ।  इस  लिए

 सरकार  से
 मेरी  अपील  है  कि  यदि  वे  विधेयक  न  स्वीकार  करें

 तो  भी
 श्रमिकों  के  लिए

 निश्चित  afeat  का  कोई  उपबंध  करें  ।

 श्री  श्र०  सि०  सहगल  (  जांजगीर )  सभापति  यह  जो  बिल  इस  सदन  के

 सामने  माननीय सदस्य  श्री  कोडियान  लाये  उस  पर  में  aves  विचार  रखना  चाहता  हूं  ।

 यह  ठीक  है  कि  जहां  तक  इस  बिल  का  मकसद है  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  प्राइवेट

 सेक्टर
 से  है  में  यह  जरूर  चाहूंगा  कि  नेपाल  जो  हमारी  चीजें हैं  खास  कर  २६  जनवरी  कौर  १५

 इन  दो  दिनों  को  प्राइवेट सेक्टर  उद्योग  क्षेत्र  )  के  लोगों को  बराबर

 मान्यता  देनी  चाहिए  ake  जो  उन  के  वहां  पर  कर्मचारी काम  करते  हैं  उनको  बराबर  इन  दोनों

 दिनों  की  aaa  देनी  चाहियें  ।  लेकिन  हमारे  माननीय  सदस्य  जो  यह यूनिफार्म सिस्टम
 श्राफ  नेशनल  फेस्टिवल  पेड  हॉलीडेज़  (  राष्ट्रीय  तथा  त्यौहार  वेतन  छ्ट्ियां  )  की  व्यवस्था

 चाहते  हैं  तो  में  अपन  उन  मित्रों  से  अदब  के  साथ  कहना  चाहुंगा  कि  यह  यूनिफार्म  सिस्टम

 रूप  प्रणाली  सन्‌  ae AC)  में  जिस  जमाने  में  हम  चल  रहे  हैं  ,  उसमें  शायद  यह  लागू  नहीं  कर
 सकेंगे  |  उसके  बहुत  से  कारण  हैं  ौर बहुत  सी  ferns  प्रापक  प्राइवेट  सैक्टर  किशोर  पबलिक

 सैक्टर  उद्योगों  )  के  लोगों  की  हैं  ah  उन  सारी  चीजों  को  अपने  सामने  रख  कर

 इस  चीज  को  देखना  afer  कि  पाया  हम  उसको  कर  सकते  हैं  था  नहीं  ।  मं  समझता  हूं  कि

 यदि  ठंडे  fama  से  हमारे  मित्र  बैठकर  इस  पर  विचार  करेंगे  तो  जैसा  कि  aa  मेर  ad

 बकता  ने  कहा  कि  श्रमी  फिलहाल  लेकिन  arr  चल  कर  अ्रनुकूल  परिस्थितियों  में  हम

 इस  पर  फिर  गौर  कर  सकने  वे  भी  इसी  नतीजे  पर  पहुंचेंगे  a  हम  तत्र  उस  पर  विचार

 कर  सकते  ह  तौर  जरूर  विचार  िक करग  |

 श्राप  यदि  गवरमेंट  wig  इंडिया  की  हॉलीडेज़  को  देखेंगे  तो  श्राप  पायेंगे  कि  वहां  पर

 शायद  कुल  २२  या  २४  हॉलीडेज़  होती  हैं  ।  इसके  साथ  ही  साथ  हमें  यह  देखना  चाहिए  कि

 स्टेट  गवर्नेमेंटस  की  छुट्टियां  wart  हें  और  हमारी  छुट्टियां  अलग  हैं  ।  यह  दोनो  छुट्टियां  मिला  कर

 बहुत  ज्यादा  हो  जाती  इंस  लिए  मेरी  wt  है  कि  इन  दोनों  छुट्टियों  को  मिलाने  के

 जैसा  कि  उन्होंने  बिल  में  कहा  हैँ  राष्ट्रीय  तथा  त्यौहार  की  हॉलीडेज़  के  रोज  बराबर  तन्ख्वाह

 दी  जायें  ।

 सभापति  महोदय  :  तब  माननीय  सदस्य  प्रिया  भाषण  कल  जारी  रख  ।

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 ararat पर  प्रेरित  घन

 fat  साधन  गुप्त
 :

 में  सभा  शौर  देश
 का

 ध्यान  की  azar

 से  देशी  को  बचाने  में  सरकार  की  सफलता  की  कौर  दिलाना  चाहता  हूं
 ।

 मिल  अंग्रेजी में



 २०७४  are  घंटे  की  चर्चा  गहरवार चुना  कैदी  ६  geass

 श्री  साधन

 की  प्रत्याशी  सट्टेबाजी  के  कारण  भ्र नाज  के  मूल्य  बहुत  बढ़  गये  हैं  ।  दस

 बाज़ी  में  dat  के  afer  घन  का  प्रयोग  किया  गया  है  |  इसी  कारण  गत  वर्ष  के  लिये

 अग्रिम  धन  की  राशियां  कम  करने  का  आदेश  दिया  गया  परन्तु  इस  का  उल्लंघन

 दो  प्रकार  से  हो  सकता  एक  तो  aa  घन  को  अनाज  की  अन्य  थोकों के  प्रवीन

 दिखा  कर  कौर  दूसरे  ब्यापारियों  द्वारा  अन्य  के  लिये  अग्रिम  घन  ले  कर  उसे  भ्र नाज
 के  सट्टे  में  लगाने से  ।  इसी  कारण  मेंने  १३  को  एक  म्रनुपूरक प्रश्न  पूछा था  जिस  का

 उत्तर  देते  हुये  वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  इंस  समस्या  को  हल  करने  में  वर्षों  लगेंग े।  परन्तु १३

 को  पूछे  गये  एक  अनुपूरक  प्रशन  के  उत्तर  में  यहं  कहा  गया  था  कि  यह  काम  शीघ्र ही
 जायेगा  ।  में  तो  समझता था  कि  १३  अगस्त से  १३  तक  कुछ  प्रगति  होगी  परन्तु

 wa  तो  वर्षों  की  बात  कह  दी  गई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  वित्त  उपमंत्री  नें  १३  नवम्बर

 के  मुख्य  wee  का  यह  उत्तर  दिया  कि  ऐसा  प्रमाण  नहीं  मिला  कि  उद्योग  के  लिये  लिया

 गया  श्रीराम  धन  के  सट्टे  के  लिये  प्रयोग  किया  गया  है  उसे  रोकने  की  व्यवस्था  का

 ही  उत्पन्न नहीं  होता  ।  इन  परस्पर  विरोध पूर्ण  बातों  से  यही  प्रतीत  होता है  कि  उपमंत्री का

 उत्तर  ठीक  होगा  अध्  हम  ऐसी  व्यवस्था के  लिय  वर्षों  तक प्रतीक्षा  नहीं कर  सकत े।

 इस  ay  खाद्यान्न  की  स्थिति  बहुत  गंभीर  है  ।  सामान्य  काल  में  भी  मूल्य  बढ़  रहे  हैं

 aaa  है  कि  सट्टे  बाजी  से  मूल्य  श्र भी  सट्टेबाज  निकले  नहीं  बैठेंगे  ak

 बेक  भी  इस  से  लाभ  उठायेंग े|  स्थिति  को  सुधारने के  लिये  श्री  धन  के  दुरुपयोग को  रोकने

 की  कोई  व्यवस्था  शीघ्र  ही  करनी  चाहिये  ।

 सरकार  का  यह  तक  है  कि  उन  के  पास  ऐसे  दुरुपयोग  का  प्रमाण  नहीं  है  ।

 ऐसी  बातों  के  प्रमाण  श्रावश्कता  नहीं  होती  वरन  मानव  स्वभाव  के  भ्राधार पर  TAT

 व्यवस्था करनी  चाहिये  बंगाल  के  ट्रिम  झर  के  अन्य  समयों  के  उदाहरण  हमारे

 सामने  शे  हम  जानते  हैं  कि  ऐसे  अवसर  पर  सट्टेबाज  फायदा  उठाते  हैं  ।  अतः  हमें  देखना

 चाहिये  कि  शभ्रय्रिम  धन  के  दुऋपयोग  के  सभी  साधनों  को  रोकने  के  fed  हम  उपबन्ध

 बना  सकते  हें  ।  यदि  इसे  रोकने  का  कोई  साधन  न  हो  तो  बड़े  बड़े  बैंकों  को  राष्ट्रीयकृत  ही

 कर  देन  चाहिये  ताकि  यह  दुरुपयोग  न्यूनतम  हो  wera  सरकार  बताये  कि  वह  किस  नीति

 से  यह  समस्या  हल  करेगी  |

 पित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  माननीय  मित्र ने  इस  चर्चा का

 बता  दिया  है  awe  वह  am  awa  हैं  जो  उसने  भ्रमरी धन  के  बारे  में  पूछे  थे  ।

 उन्होंने  मेरे  साथी  द्वारा  पढ़  कर  सुनाये  लिखित  उत्तर  प्रौढ़  एक  प्रतिपूरक  प्रश्न  के

 मौखिक  उत्तर  में  wa  बताया  में  यह  बता कर  उन  का  संदेह  दूर  करना  चाहता हूं  कि

 प्रदान  के  लिखित  उत्तर  मेंने  ही  तेयार  किये  थे  कौर  उस  के  लिये  में  उत्तरदायी हूं  ।

 उन्हें  इस  बारे  में  संदेह  नहीं  होना  चाहिये  क्योंकि  वे  उत्तर  मेरे  ही  हें  |

 उन्होंने  जो  झ्राधार  लिया  है  वह  बहुत  ब  है  ae
 उससे  वे  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे

 है  बैंकों  राष्टीय करण  किया  जाये  ।  यह  मांग  अच्छी या  बुरी  इस  का  निर्णय तो

 करेगी  परन्तु  इस  मांग  सम्बन्ध  प्रश्नों  के  उत्तर  से  मिलाना  चतुरता  का
 काम  है  गौर  में

 इस  चतुराई  के  प्रदर्शन
 का  श्रेय  झपने  मित्र  को  देता  हूं

 ।
 Se

 मल  ais  में
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 आंकड़ों  के  प्रदान  को  लेने  से  पूर्व  में  सभा  को  यह  अनुभव  कराना  चाहता  हूं  कि  माननीय

 सदस्य ने  यह  कहा है  कि  रुम  जानते  4 a eA  तो  भली  प्रकार  नहीं  जानता--कि  ware  के  लिये

 वित्तीय  सहायता  के  प्रयोजनों  का  प्रयोग  अनाज  सम्बन्धी  वित्तीय  सहायता  के  रूप

 में  किया  जाता  है  ।  में  तो  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  देने  का  साहस  नहीं  कर  सकता  |  यह

 संभव  है  कि  जो  व्यक्ति  कपास  कौर  खली  का  व्यापार  करता  है  वह  कपास  के  लिये

 air  धन  ले  कर  एक  प्रयोजन  के  स्थान  पर  उस  का  प्रयोग  दूसरे  प्रयोजन  के  लिये  कर  सकता

 कौर  माननीय  सदस्य  चाहते  हें  कि  ऐसी  व्यवस्था की  जाये  कि  जो  व्यापारी nary  के  लिये

 श्रवनीय  धन  ले  वह  कपास  शादी  में  न  लगाये  ।  यह  ॒  व्यवस्था  ऋण  देने  वालों  बैंकों के

 द्वारा
 ही  होगी  जो  amit  बहुत  संख्या  में  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  हैं

 ।  रक्षित बैंक  इस  की  जानकारी

 बैंकों  से  लेता  है  कौर  जब  वह  है  कि  कोई  बैंक  अ्रधिक  व्यापार  कर  रहा  है  सहयोग

 नहीं दे  रहा  तो  वह  स्थिति को  जानने  के  लिये  निरीक्षक भेजता  है  ।  परन्तु  मेरे  लिये  सभा  में

 कभी  भी  यह  कहना  कि  किसी  समय  हमें  ऐसी  बातों  का  पुरा  पता  लग  गलत

 बात  होगी  ।  इस  प्रकार पूर्ण  झांकड़े  जानने  में  तो  कुछ  वर्ष  लग  जायेंगे  ।  में  निस्संदेह

 इस  उत्तर को  दुहरा  सकता  हूं  ।  सम्भवतः  यह  प्रश्न  बेकिंग  विधि  के  संशोधन  का  हो

 सम्भवत  बैंकों  से  कभी  कभी  कौर  शीघ्र  ही  जानकारी  लेने  का  ही  sear  हो  ।

 होता यह  है  कि  हमें  २०  अनुसूचित  बैंकों  से  १५  को  कोई  जानकारी  मिलती  है

 शेष  एक  मास  पुरानी  जानकारी  के  आधार  पर  औसत  निकाल  कर  हम  सारी  स्थिति  को

 समझने का  प्रयत्न करते  हैं  ।  मुझे  जब  यह  जानकारी  मिली  तो  यह  १५  दिन  पहले  की  थी

 झर  अगले  सप्ताह  नई  जानकारी  मिलने  तक  हमारे  पास  यही  जानकारी रहेगी  ।  अतः  मेरे  लिये

 यह  कहना  कि  किसी  समय  इन  अग्रिम  रनों  का  प्रयोग  ठीक  उन्हीं  प्रयोजनों के  लिये  gor  है  जिन

 के  लिये  वे  fra  गये  गलत  ही  होगा  |  मेरा  कोई  उत्तराधिकारी इस  बात  को

 निश्चित  रूप  से  कह  परन्तु  में  इसे  असम्भव ही  समझता  हूं  ।  केवल इतना  कहा  सकता

 है  कि  व्यापार  का  रवैया  ऐसा  है  ।

 में  नें  उन  के  प्रश्न  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।
 पहले  प्रदान  में  मेरे  लिये  यह  जानना  बहुत  कठिन

 है  कि  कोई  परिवर्तन  किया  गया  है  दूसरे  यह  कहना  कठिन  है  कि  व्यवस्था  की  गई  है  क्योंकि  इस

 प्रकार  व्यवस्था  करने  में  वर्ष  लगेगे  में भ्रपर  माननीय  मित्र  को  ae  बता  सकता

 हूं  कि  बैकों  का  राष्ट्रीकरण  कर  देने  पर  भी  किसी  संभव  निश्चित  जानकारी  प्राप्त  करना

 बहुत  कटिन  है  क्योंकि  ये  बैंक  देवा  के  विभिन्न  भागों  में  हैं  ।  हमे  तो  कतिपय  सामान्य  जानकारी

 के श्राघा  पर  ही  काम  करना  पड़ता  है  जिस  से  श्राप  कुछ  निष्कर्ष  निकाल  लेते  हैं  ।  इसे

 एक  प्रकार  का  नमूना  सर्वेक्षण  कह  सकते हैं  |

 सभा  अनाजों  पर  अग्रिम
 धन

 की  स्थिति  जानना  चाहेगी
 ।

 गत  जून  में
 बैंकों

 के  ५१७

 लाख मन  ware  के  लिये  अ्रम्रिम धन  दे  रखा  था  निदेश  ati  चेतावनियां  जारी  करने

 सामान्य  रूप  से  अग्रिम  घन  वापस  ala  के  कारण  वह  राशि  १३१  लाख  मन  रह  गई  थी  जिस  में

 चावल  धान  ३६  लाख  मन  थे  जब  कि  गत  वर्ष  इसी  समय  अग्रिम  धन  का  ग्राम  १६८  लाख

 मन  था  जिस में  ५१  लाख  मन  चावल  था

 इस  नवम्बर  के  तीसरे  सप्ताह  के  की  कुछ  कौर  जानकारी  मुझे  मिली  है  |  ११४  लाख

 मन  अनाज  के  बदले  में  पेदा गि यां  दी  गई  हैं  जिस  के  फलस्वरूप  चावल  कौर  धान  की  पेशियां

 ३६  लाख  से  बढ़  कर  लगभग  ४१  मन  हो  गई  है  क्योंकि  नई  फसल झरा  रही  १९५६

 में  १६२  लाख  मन  की  पेदागियां  दी  गई  थीं  ।  स्थिति  सम्बन्धी  तथ्यों  से  पता  लगता  है  कि



 Vows  माथे
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 1९]  सम्बन्धित  संस्थायें  हैं  |

 में  समझता हुं  कि  दस  स्थिति के

 द

 खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  इंस  बात  को  पहचानते  हुये  प्रतिवेदन में  कहा  है  कि  अ्रनाज के के

 मूल्यों में  हाल ही  में  जो  कुछ  कमी  हुई  उस  का  महत्वपूर्ण  कारण  जुलाई  १९४७  के  आरम्भ  से

 भारत  रक्षित  बेक  द्वारा  लग  की  गई  नीति  है  ।  अनाज  को  तथा  प्राय  प्रयोजनों  की  पेशि  की

 स्थिति भी  तुलनात्मक  दृष्टि से  संतोषजनक है  ।

 मेरे  पास  १४५  नवम्बर  तक  के  लिये  समाचार देनें  वाले  बैंकों का  विवरण

 की  व्याप्ति  तथा  इन  बैंकों  द्वारा  क्रय  किये  गये  ate  बनाये  गये  बिल  दिये गये  हैं
 ह  ८६  करोड़  रुपये  की  कमी  हो  गई  है  ।  २५  अक्तूबर  १९५७ को  पेशियाँ  ७०२.६१  HUT

 रुपये  की  थी  जिन  में  २२.१९  करोड़  रुपय  की  कमी  हो  गई  प्रौर  १५  नवम्बर को  पेशियाँ

 Goo ov  करोड़ की  रह  गई  ।
 जनाजे  सहित  अन्य  seat  की  पेशियों  में

 _
 मूल्यों  में  कमी  निरंतर  लिवर

 न
 ,  श्री  भारत  का  रक्षित  बेक  यह  समझता है  कि  कुछ  sal  ora  फसलों के  लिये  मम

 धन  दे  रहे  हें  तो  वें  उन  बैंकों  को  प्रश्नावली  भेजते  हें  और  उन  का  विचार  है  कि  जो  लोग  कपा

 पटसन  या
 खली

 |
 व्यापार  करते  हं  वें

 का
 व्यापार  नहीं  करते  कौर

 इस
 कारण  बहुत  ब

 पैमाने  पर  ग्न्य  फसलों  की  gafrat  को  अनाज  में  लगाने  की  गुंजाइश  नहीं  होती
 ।

 वस्तुत

 सा  में  ने  बताया  है  अनाज  की  पेशियों  के  साथ  ही  प्राय  वस्तुतया  की  पेशियों  में  भी  कमी  हुई  है  ।

 जो  साधारण  पेशियाँ  कुछ  बढ़ी  भी  हें  उन  की  स्थिति  का  ध्यान  gaa  निरीक्षण

 रहा है  ।  भारत  का  रक्षित  बेक  उन  पेशगियों  के  बारे  में  भी  ब्योरा  मांग  रहा

 ताकि  न
 केवल  वरन्‌  अरन्य  वस्तु भों

 के
 ae  का  भी  पता  लगे

 झर  उसे  काफी हद  तक  oe

 सके
 ।

 परन्तु यह  सच  है  कि  उद्योग  क्षेत्र को  पहले  की  wien कहीं  प्रतीक  धन  की  श्रावर्यकता

 है  झौर  धन  में
 कमी  का

 जो
 उल्लेख  किया  गया  उस  से  उद्योग  क्षेत्र  पर  कुछ

 द  व

 क

 ह सा  ॥  उन्होंने  मुझे  यह  भी  विश्वास  दिलाया  है  कि  पूंजीभूत बाजार  योजना  के  अग्रिम

 धन  में  भी  अनाज  के  लिये  कोई  afer  धन  नहीं  है  ।
 द

 व
 सभा  को  यह  जान  कर  हर्ष  होगा  कि  हमें  पेशियाँ  कम  करने  के  लिए  कहा  गया  था  हम  ने

 उसे  किया  तथा  कुछ  मामलों  में  देर
 भी

 लगाई  परन्तु
 अन्त  में  सभी

 बैंकों  ने  इस  नीति  को  भ्र पना  लिया
 ।

 उन्हें  यह  भी  पता  लगा  कि  एक  बेक  के  ग्यारह  कार्यालयों  में  यदि  रक्षित  बेक  द्वारा  निश्चित

 रखनें  के  लिए  अनाज  की  लगभग  २०  लाख  रुपये  की  पेशियाँ  लौटाई  जानी  थीं  तो  उसके

 लिए  देशी  महाजनों  भ्रमण  व्यक्तियों  से  ऋण  लिया  गया  था  ।  में  सभा  को  यह

 बता  देना  चाहता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  के  इस  सुझाव  से  कि  बैंकों  का  विनियमन  हो  स्थिति  काबू

 में  नहीं  प्रा सकती  ।  यदि  बेंकों  की  पेशानियाँ  कम  कर  देने  पर  भी  की  बाजी  हो  रही

 एक  दो  स्थानों  पर  हो  भी  रही  है--जिन  का  मुझे  ज्ञान  है--तो  इस  का
 कारण यह  है  कि

 ऐसे  बहुत  से  अभिकरण  हैं  और  किसानों  में  अनाज  जमा  रखने  की  क्षमता  है
 ।

 जैसा  में  ने
 बताया

 क  ग

 गई

 र  ae

 प्रयोग  किया  गया  है  |

 ्
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 अतः  यह  देखना  fe  हम  इस  व्यवस्था  का  नियंत्रण  कहां  तक  कर  सकते  क्या  बैंकिंग  उद्योग
 अधिनियम

 से  इसका  नियंत्रण  किया  जा  सकता  है  कयोंकि  केन्द्र  के  ets  केवल  बेकिंग  संस्थाएं  हैं
 और

 ऋण  देना  एक  राज्य  विषय  है  इस  पर  शरीक  विचार  की  आवश्यकता है  ।  यदि हम  किसी

 विशेष  प्रयोजन  के  लिए  सारी  मुद्रा  व्यवस्था  पर  नियंत्रण  करना  चाहते  हैं  तो  बैंकों  को  हाथ  में  लेना

 या  उसके  लिए  संविधान  में  संशोधन  करना  उचित  नहीं  ।

 में  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  प्रतिबंधों  का  परिणाम निकल  रहा  है  ।  पेशियों में  झ्र ति शी  घ्

 कमी  हुई  है
 ।

 इसमे  बाज़ार  भी  कुछ  स्थिर  gar  है  |

 माननीय  सदस्यों  ने  शनिवार  के  समाचार  पत्रों  में  यह  सुचना  देखी  होगी  कि  सरकार  ३०  करोड़

 रुपये  का  ऋण  ले  रही  है  ae  उसका  विचार ३  १/४  प्रतिशत  दर  से  पांच  वर्ष  तक  प्रात  १९६२

 में
 लौटाए  जाने  वाले  ऋण  के  रूप  में  यह  राशि  लेने  का  विचार  है  ।  ऐसा  इस  विचार  से  किया  गया  है

 कि
 थोड़े  समय  के  लिए  ३  १/४  प्रतिशत  दर  के  थोड़े  ब्याज  पर  प्रतिभूति  के  रूप  में  विनियोजकों
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 भर  कुछ  समय  तक  हुम  इससे  भ्रमित  नहीं  कर  सकेंगे
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 २०८२  [  दैनिक  संक्षेपिका  |

 विषय

 eat  के  लिखित

 झ्र तारांकित

 सख्या

 PAs  फीरोजपुर की  ट्रंक  टेलीफोन  लाइन  Wore

 WRsSz  पश्चिमी  बंगाल  में  सामुदायिक  विकास  खण्ड  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार

 सेवा  खण्ड  २०२९

 डाक  घर  बचत  लखा QIAs¥
 ~

 YoRE

 VIsy  यात्री  २०३०

 BWsk  गाड़ियों  में  ग्रत्यधिक  भीड़  २०३०

 १२८७  प्रतीक  अन्न  उपजाओ  योजनायें  २०  ३०-

 १२८८  gat  बंगाल  में  उचित  मुख्य  वाली  दुकानें  Jo zk

 BAe  २०३९

 १२६०  २०३  करे बरेली-मेरठ  राष्ट्रीय  राजपथ

 १२९६१  जंजीर  खींच  कर  गाड़ी  रोकना  site  fart  टिकट  सफर  २०३२-२३  ३े

 BREN  दिल्‍ली  में  डिप्थीरिया रोग  २०१३ हे

 सभा-पटल पर  रख  पत्र  ह  २०३३-३४

 निम्नलिखित पत्र  सभा  पटल  पर  रखे  गये  :---

 प्रति (१)  निम्नलिखित पत्रों  की
 ~

 ३१  Reus  से  ३१  १९५६ तक  की  अवधि  में

 निवारक निरोध  १  ‘ i YX  के  कार्य  के  बारे  में  सांख्यिकीय

 जानकारी  |

 ३१  १९५६  से  ३०  2EX9 TH Al तक  की  अवधि में में

 निवारक निरोध  REYo  के  कार्य  के  बारे  में  सांख्यिकीय

 जानकारी  |

 (२)  हिमाचल  प्रदेश  बीज  राजू  )  eyo Al OH Ota की  एक  प्रति

 (३)  निम्नलिखित  श्रधिसूचनात्ों  में  से  प्रत्येक  की  एक-एक  प्रति
 :--

 मोटर  गाड़ियां  अन्तर्राष्ट्रीय  परिचालन  १९३३  में  कुछ

 संशोधन  करने  वाली  दिनांक  ३  १९४५६  की  एस०  करार  करो

 सख्या  ५३७

 मोटर  गाड़ियां पक्ष  १९४६  में  कुछ  संशोधन

 करने  वाली  दिनांक ३  १९५६  की  एस०  कार  प्रो०  संख्या  ५३८  |

 मोटर  गाड़ियां  पक्ष  बीमा  )  १९४६  में  कुछ  संशोधन

 करने वाली  दिनांक  ३  १९  ५६  की  एस०  कार  दो  संख्या  २५१०३



 विनीत  R058 ३े

 विषय  पृष्ठ

 मंत्रियों  द्वारा  वक्तव्य  e  २०३३-३४

 वित्त  मंत्री  ति०  त०  कृष्णमाचारी  )  ने  वर्ष  ig  ५७-५८  के  आयव्ययक

 के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगों  का  एक  विवरण

 उपस्थापित किया  ।

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  ने  €  १९५७ से  आरम्भ  होने

 वाले  सप्ताह  के  लिये  सरकारी  विधान-कार्य  तथा  अन्य  कार्य  के  क्रम  के

 बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 खान  तथा  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  ने  श्रीराम  के  तेल  निक्षेपों

 से  तेल  निकालने  के  लिये  रुपया  समवाय  बनाने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  दिया  |

 समिति  के  लिये  निर्वाचन  २०३६

 स्वास्थ्य  मंत्री  ने  प्रस्ताव  किया  कि  लोक-सभा  के  सदस्य

 अ्रपने  में  से  दो  सदस्यों  को  भारत  की  क्षयरोग  संधा  की  केन्द्रीय  समिति  के

 लिए  सदस्य  चुनें  ।  प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 विधेयक  पुरःस्थापित  २०३६-३७

 (१)  दंड  विधि  FeXo

 (२)  संघ  उत्पादन-शुल्क  )  ,a oe OC)

 (  ३)  सम्पदा-शुल्क  तथा  रेलवे  यात्री  किराया  कर  )  १९४५७

 (४)  डफरिन  की  काउंटर्स  निधि  १९५७

 कार्य  मंत्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन--स्वोकत  २०३८

 चौदहवीं  प्रतिवेदन--स्वीकृत  |

 विधेयक  पारित  gm  RORS— AY

 भारतीय  रेलवे  )  विधेयक  पर  विचार  करने  का  प्रस्ताव  स्वीकृत

 t  ।  खण्डवार  विचार  के  च  संशोधित  रूप  gar
 |

 विधेयक  विचाराधीन  क  २०५५-५६

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  अली  )  ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कि  मजूरी  भुगतान

 Feu  पर  विचार  किया  जाये
 ।

 उनका  भाषण

 समाप्त नहीं  ।

 गैर-सरकारी  सदस्य  का  विधेयक--पुरःस्थापित  २०५६

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  का  समान  पारिश्रमिक
 ae OC)



 RoGyv  दैनिक  dat t  पिता  ] इयान

 विषय  पीठ

 गेर-सरकारी  सदस्यों  का  विधेयक--प्रस्वीकृत  २०  ५६--७१

 (१)  श्रीधर  क०  गोपालन  के  बीड़ी  तथा  सिगार  श्रम  १९५७  पर

 विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  |  चर्चा  समाप्त  हुई  ।  पक्ष  में  ३१  तथा
 विपक्ष में  €  ५  मतों  द्वारा  प्रस्ताव  ग्रस्वी  कृत

 (2)  श्रीदी०  चं०  शर्मा  के  बाल  विवाह  रोक  )  विधेयक  १  ५७  पर

 विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  अग्रेतर  चर्चा  समाप्त  हुई  ।  पक्ष  में  तथा

 विपक्ष में  ७०  मतों  द्वारा  प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ  |

 गेर-सरकारी  सदस्य  का  fadaa——-faareradta

 श्री  कोडियान ने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  कि  राष्ट्रीय  उत्सवों  तथा  त्यौहारों  a

 वेतन  छुट्टी  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं  हुई  ।

 आधे  घंटे  को  चर्चा  २०७  ३--४७

 श्री  साधन  गप्त  ने  खाद्यान्नों  पर  भ्रम्निम  घन  के  सम्बन्ध  में  १३  १९५७

 के  तारांकित  seq  संख्या  ८०  के  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाली  बातों  के

 सम्बन्ध  में  राधे  घंटे  की  चर्चा  उठाई  |

 मंत्री  ति०  त०  )  ने  वाद-विवाद का  उत्तर  दिया  |

 &  -  १९५७  के  लिय

 निवारक  निरोध  रखना  विधेयक  पर  भ्र ग्रे तर  विचार  ।



 विषय

 पृष्ठ

 श्री  शाहनवाज़ खां  Voy

 श्री  स०  Fo  सामन्त  Voy

 श्री  भरूचा  WoUV-“R

 मजूरो  भूगतान

 विचार के  लिए  प्रस्ताव  JORY-NE

 श्री  श्नाबिद  aft  ROXU-KE

 mata  पारिश्रमिक  विधेयक--पुर:स्थापित  २०५६

 जोड़ी  तथा  सिगार  श्रम

 विचार के  लिए  प्रस्ताव  Ro XQ——HS

 श्री  fro  Fo  चौधरी  POXR-KY

 श्री  नारायणन कुट्टी  मनन  RoKXs

 श्री  बाल  कृष्ण  वासनिक  JOY S—— KE

 श्री  झ्राबिद wer  RoXE——-KR

 श्री  To  Fo  गोपालन  २०६  २-९६  ३

 बाल  विवाह  रोक

 विचार के  लिए  प्रस्ताव  २०६  ३-४१

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  २०६३-६४

 श्री  विभूति  मिश्र  २०६४-६५

 श्रीमती  रंग  चक्रवर्ती  २०६६

 शी  ब्रज राज  सिह  २०६६-६७

 श्री  वें०  प०  नायर  २०६७

 श्री  प्र ०  छु ०  सेन

 पंडित  ठाकुर  दास  भागंव  RoVo

 राष्ट्रीय  उत्सवों  तथा  त्यौहारों  को  सचेतन  छुट्टी  faqas——

 विचार के  लिए  प्रस्ताव

 श्री  कोडियान  २०७१-७२

 श्री  नारायणन  मेनन  Roy  RU  रे

 श्री  Ho  flo  सहगल  Rows

 ae  घंटे  की

 खाद्यान्नों पर  घन  २०७  ३-७७

 श्री  साधन  ह ड  २०७३-७४

 श्री  ति०  तै  कृष्णमाचारी

 दैनिक  संक्षेपिका  Qows—a¥

 समेकित  विषय  सुची  (२३  नवम्बर  से  ६  rex)  (१-५)

 mee  Smee
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 160

 oe

 भारत  सरकार  नई  दिल्‍ली  की  संसदीय  शाखा  में  मुद्रित  an

 छोकन्सभा  सचिवालय  द्वारा  लोकसभा के  प्रक्रिया  तथा  हथि  संचालन  सम्बन्धी  नियम

 के  नियम  ३७९  तथा  ३८२  के  wea  प्रकाशित ।


